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 विचार  करनें  तथा  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  e  १४२७-२८

 संविधान  अनुसूची  का
 _

 विचार करने  का  प्रस्ताव  थ  १४२०-२२

 दण्ड  विधि  संशोधन
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 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  के  भ्र नैतिक रण  दमन

 प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  १४३९-४०

 ara  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप

 प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  Wv¥o—¥S

 र्ल्ड स्त्री  तथा  बाल  संस्था  अनुज्ञापन  विधेयक

 QV LVR भारतीय  रेलवे
 )  राज्य-सभा  ढारा  पारित  रूप  में

 खण्ड  भभोर  १  पद- ३

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  १४५३
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 संस्था

 विचार  करने  का  प्रस्ताव
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 लोक-सभा  eee

 —— (mrt
 पाग  -प्रश्नोत्तर  के

 अतिरिक्त  कार्यवाही
 )

 ——

 लोक-सभा

 ११  2EYE

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासोन  हुए |

 प्रश्नोत्तर

 sat  नहीं  पूछे  गये--भाग  १  प्रकाशित नहीं

 राज्य  सभा  स

 सचिव :  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  हैं  कि  राज्य  सभा
 ने  €  १९५६ को  लोक  सभा

 द्वारा  २०  १९५६  को  पारित  भारत  के  रक्षित  बैंक  PENS  को  बिना

 किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।

 सद सीन  पाय  सथ  डा०  गंगाधर पम्नध्यक्ष  महोदय  एक  याचिका  उपस्थित  की  जानी

 दिव  अनुपस्थित  हैं  ।

 सभा का  काय

 मंत्री  सत्यनारायण  fag):  आपकी  aa  से  में  १३

 2euL  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  लिये  सरकारी  कार्य  के  क्रम  की  घोषणा  करता  हूं  ।  गाड़ी

 )  विधेयक  के  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपे  जाने  के  प्रस्ताव  के  स्वीकृत  होने  के  पश्चात्य  कार्य

 को  इस  क्रम  में  प्रस्तुत  करने  की  प्रस्थापना  है--राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक--विचार करने  तथा  पारित
 करने  के  विस्थापित  व्यक्ति  2euv  की  धारा  ४०

 (१)  के  अ्रन्तगंत  बनाये  गये  प्रौढ़  २  2e4e Bl TA: को  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  विस्थापित

 व्यक्ति  प्रतिकर
 ौर

 पुनर्वास  १९५५  के  रूपभेदों  से  संबंधित  प्रस्तावों  पर  विचार
 ।

 संशोधन  विधेयक--प्रवर समिति  को  सौंपने  के  लिये  प्रस्ताव ।

 विचार करने  तथा  पारित  करने के  लिये  aa  विधेयक

 बहु  एकक  सहकारी  समितियां  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 भारतीय लाख  उपकर  )  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 भारतीय  रुई  उपकर  )  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 भारतीय  नारियल  समिति  विधेयक ;

 बिहार  श्र  पश्चिम बंगाल  क्षेत्रों  का  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 सूप  म
 ——

 मल  ग्रंग्रेजी  मथ  RIVE
 1--21।1  5./56



 ३०  नदी  बोड  विधेयक  ११  REUe

 सत्य  नारायण

 उच्चतम  न्यायालय  की  संख्या  )
 विधेयक

 ।

 कार्य  का  उपर्युक्त  क्रम  इस  परन्तुक  के  aia  है  कि  बिहार  श्र  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्रों

 का  विधेयक  १६  PENS  को  विचार करने  के  लिये
 कार्यक्रम

 में
 रखा

 जायेगा  |

 fat  जयपाल  fae  भ्रादिम  संसद्‌  कायें

 मंत्री  ने  बिहार  ate  पश्चिम  बंगाल  (  राज्य  क्षेत्रों का  हस्तान्तरण  )  विधेयक  को  भी  कार्य  में  सम्मिलित

 कर  लिया  इसके  संबंध  में  संयुक्त  समिति  ने  कभी  अरपना  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  है  कौर  उसे  सभा  के

 समक्ष  नहीं  रखा  गया

 श्री  सत्य  नारायण सिह  :  यह  एक  बजे  उपस्थित  किया  जायेगा  |

 नदी  ats  विधेयक-जारी

 महोदय  :  अरब  सभा  श्रन्तरराज्यिक  नदियों  ग्रोवर  नदी  घाटियों  के  विनियमन  कौर

 विकास  के  लिये  नदी  बोर्डों  की  व्यवस्था  करने  वालें  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।  खंड  २  कौर

 ३  के  लिये  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रशन  यह  है  :

 *कि खंड २ अर खंड  २  कौर  ३
 विधेयक  का  रंग  बने

 प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुर

 खंड  २  कौर  ३  विधेयक  में  जोड  दियें  गये  ।

 खंड  ४  की  स्थापना )

 श्री  ख०  चे  सोनिया  मेरा  संशोधन  संख्या  १४  खंड  ४
 में  उपबन्ध किया

 गया  है  कि  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  निवेदन  किये  जाने  पर  केन्द्रीय  सरकार  बोर्डे  नियुक्त  करेगी ।

 मेरा  विचार  है  कि  यदि  एक  राज्य  सरकार  की  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली  जाती  हैं  तो  दूसरे  राज्य  का

 कोई  महत्व  ही  नहीं  रहेगा
 ।

 यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  नदी  घाटी  योजना  को  सफल  बनाने  का

 दायित्व  सभी  राज्य  सरकारों  पर  डाला  जाये  तो  दोनों  को  निवेदन  करना  चाहिये  ale  राज्य
 कारों पर  कोई  निणंय  ठूंसा  नहीं  जाना  चाहिये  ।  सभी  सम्बन्धित  राज़्यों की  प्रार्थना  पर  बोड़

 नियुक्त किये  जाने  चाहिये  ।  इसीलिये  मेंने  यह  संशोधन  रखा  है  |

 तथा  सिंचाई  कौर
 विद्युत

 मंत्री  नंदा )  यह  संशोधन
 न

 तो  आवश्यक

 है  पौर  न  ही  उपयुक्त है  ।  इसमें  यह  दुनिया  बनाई  गई  है  कि  सम्भव  है  कि  किसी  अवसर  पर

 कोई  राज्य  किसी  कार्य  को  न  करे  ।  यदि  कोई  राज्य  सहमत  न  हो  तो  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  करने
 की  उसकी  इच्छा  नहीं  होगी  ।  यदि  हम  कहते  हैं  कि  दोनों  पक्षों  द्वारा  प्रार्थना  किये  जाने  पर  व्यवस्था

 क्री  जायेगी  तो  इस  विधान  का  मूल  प्रयोजन  ही  नष्ट  हो  जायेगा  ।  किसी  राज्य  पर  कोई  निर्णय  ठूंसने

 का  तो  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  संविधान  द्वारा  यह  कृत्य  सौंपा  गया  है  कि  वह

 देश  की  नदियों  नदी  घाटियों  के  विकास  का  विनियमन  करे  कौर  उसकी  देखभाल  करे
 ।  इसलिये

 यह  संशोधन  उपयुक्त नहीं

 Mey  महोदय  द्वारा  संशोधन संख्या  १४  सभा  के  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा

 प्रस्वीकृत  FAT

 para  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 धन
 खंड  ¥

 विधेयक  का
 अगस्त बने  1.0

 मूल  ७ भ्रंग्रेजी  में



 नदी  बो  विधेयक  € ३१ ११  PERG

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड
 ४

 विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खंड  ५  से  १२  विधेयक  में  जोड  दिये  गये

 खंड १३  मामले  जिनके  सम्बन्ध  में  बोर्ड  को  मंत्रणा  देने  का  अधिकार  दिया

 श्री ०  ्: हूँ ५  सोनिया :  इस  संबंध  में  मेरा  संशोधन  संख्या  १४५  खंड  १३  में  बो के

 कृत्य  बताये गये  हैं  ।  उपखंड  में  सम्बन्धित  सरकारों  द्वारा  आरम्भ  किये  गये  कार्यों  की  प्रगति
 को  देखने  की  afar  प्रदान  की  गई  है  ।  परन्तु  केवल  देखभाल  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  यदि

 बोर्डे  संबंधित  राज्य  सरकारों  भ्र  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रतिवेदन  नहीं  देता  है  तब  तक  बोर्ड  का  मूल

 प्रयोजन पूरा  नहीं  होगा  ।

 श्री  नन्दा  :  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  बिलकूल  वांछनीय  है  परन्तु  विधेयक  में  इसका

 बन्ध  किया  गया  इस  मामले  को  कृत्यों  की  सुची  में  नहीं  रखा  सकता  हैं  ।  इसके  ग्र ति रिक्त

 यह  बोड़  के  काय  का  एक  झानषंगिक  भाग  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  खंड  २०  में  ऐसे  रूप  में  शौर

 समय  पर  जो  विदित  किया  जाये  वार्षिक  प्रतिवेदन  भेजने  का  उपबन्ध  गया
 खंड  १५

 में  एक  उपबन्ध  है  कि  बोर्ड  अनुमोदित  योजना  को  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजेगा  |  इसलिये  जब  कभी

 भी  कोई  कार्यवाही  की  जाती  हैं  केन्द्रीय  सरकार  को  सुचित  कर  दिया  जाता

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १४  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा
 स्वीकृत

 अध्यक्ष महोदय  :  यह  है

 खंड  १३  विधेयक का  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  १३  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खंड  १४  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खंड  ¢u—(ate  द्वारा  योजनाओं  का  निर्माण  शौर  उनकी

 ठाकुरदास  भागने  :
 इस  संबंध  में  में  भ्र पने  संशोधन  संख्या  €,१०  शहरों

 ११  प्रस्तुत करता  हू  ।  मैंने  विधेयक  को  पढ़ा  है
 ।

 उसमें  परामर्शों  और  मंत्रणा  के  बारे  में

 बहुत  कुछ  कहा  गया  है  योजना  विशेष  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  बहुत  कम  कहा  गया  है  |

 संविधान  की  द्वितीय  सुची  की  प्रविष्टि  १७  प्रथम  सूची  की प्रविष्टि  ५६  के  अधीन  है  ।  जब  सरकार

 यह  घोषणा  करती  हैं  कि  उसने  भ्रन्तर्राज्यिक  नदियों  का  प्रभार  wat  ऊपर  ले  लिया  है  तो  उनके

 विकास  ate  विनियमन  का  भार  उसी  पर  जाता  है  ।  किसी  राज्य  में  स्थित  वाटर

 जल  सिंचाई  ate  नहरें  स्थानीय  बासन  के  अधीन  होती  हैं  ।  परन्तु  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  क्यों  कि  इसमें  एक  से  प्रतीक  राज्य  भ्रन्तग्रस्त  इसलिये  इन  के  विकास  का  उत्तरदायित्व
 केन्द्रीय  सरकार पर  होगा  ।  इस  विधेयक को  तैयार  करने  में  केन्द्रीय सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के

 प्रति  बहुत  सहानुभूति  प्रकट  की  हैं  कौर  उसने  स्वयं  अपने  पास  कोई  भ्र धि कार  नहीं  रखा  है  ।

 खंड  '४  के  परन्तुक  से  पता  चलता  है  कि  सब  कार्य  संबंधित  राज्यों  के  परामद्षं  से  किये  जायेंगे  ।

 केवल  खंड  १४  में  सरकार  ने  प्यार  पास  कुछ  भ्र धि कार  रखे  हैं  कौर  वह  यह  कि  केन्द्रीय सरकार

 रुचि  रखने  वाली  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करने  के  परिचालन  सरकारी  में  अधिसूचना

 द्वारा
 बोड़ें

 को  धारा  १३  के  अन्तरगत  सब  अ्रथवा  किन्हीं  कृत्यों को  करने  के  लिये  शक्ति  प्रदान  कर

 el
 नाटा



 GRR  नदी are  विधेयक  ११  gexg

 ठाकुरदास  भागने

 wa  में  सभा  का  ध्यान  खंड  १४  के  उप-खंड  (३)  की  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उसमें

 उपबन्धित  है  कि  ats  प्रत्येक  क्रम  पर  सम्बन्धित  सरकारों  से  परामर्श  करेगा  यथासाध्य  उन

 उन  सरकारों  में  समझौता  करायेगा  |  यह  तो  ठीक  है  परन्तु  इसकी  कोई  सीमा  होनी  चाहिये  |  यदि

 योजना  शभ्रनुमोदित  हो  जाती  है  कौर  कोई  सरकार  यह  नहीं  चाहती  है  कि  उसके  राज्य  क्षेत्र  में  बहने

 वाले  पानी  को  कोई  अन्य  राज्य  काम  में  लाये  तो  वह  खंड  २२  के  भ्रन्तर्गत  उसमें  अड़चन  डाल  सकती

 खंड  २२  के  श्रन्तगंत कोई राज्य कोई  उसे  दी  गई  मंत्रणा  से  सन्तुष्ट  न  याचिका  प्रस्तुत कर  सकता

 हैं  शर  वह  भ्रनुमोदित  योजना  कच्ची  योजना  बन  जाती  है  ।
 मध्यस्थ  नियुक्त  किया  जाता  है  भ्र

 पंचाट  देन  पर  ही  उस  पंचाट  को  दोनों  पक्षों  पर  लागू  किया  जा  सकता  हैं  ।

 परन्तु  में  नहीं  जानता  कि  किन  उपबन्धों  के  अधीन  इस  पंचाट  को  लागू  किया  जायेगा  ।  सभी

 सम्बन्धित  राज्यों  की  सम्मति  से  नियुक्त  किये  गये  किसी  निकाय  द्वारा  भ्रतुमोदित की  गई  योजना  को

 जब  कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो  कोई  राज्य  उस  पर  आपत्ति  कर  सकता  है  ।

 परन्तु  मेंने  यह  संशोधन  रखा  है  कि  एक  बार  जिस  योजना  को  अनुमोदित  कर  जाता

 वह  सभी  राज्यों  के  लिये  बाध्य  होनी  चाहिये  यदि  कोई  राज्य  बोर्ड  के  झ्रादेदा  के  भ्रनुसार  कार्य

 नहीं  करता  हैं  तो  बोर्ड  वह  कार्य  स्वयं  करा  लें  बादमें  राज्य  सरकार से  लागत  वसूल कर  लें  ।

 अन्यथा  यह  योजना  सफल  नहीं  होगी  |

 अध्याय
 ४

 में  मध्यस्थ  की  नियुक्ति  के  बारे  में  जो  उपबन्ध  किया  गया  हैं  उसमें मुझे  कोई

 alfa  दिखाई  नहीं  देता  |  जब  सरकार  देश  के  संसाधनों  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिये  सभी  राज्यों

 की  सम्मति  से  एक  स्वतंत्र  बोर्ड  नियुक्त  करती  है  तो  उसे  कार्यपालिका  शक्तियां  प्रदान की  जानी

 शर  वह  केवल  हराम झाक  निगम  नहीं  होनी  चाहिये  अन्यथा  राज्य  सरकारें  काम  में

 अड़चनें  पेदा  करेंगी  ।  आखिर  केन्द्रीय  सरकार को  राज्य  सरकारों पर  कुछ  अधिकार  है  श्र

 संविधान के  अझ्रनुच्छेंद  ३६५  के  ः प्रन्तगत  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  निर्देश दे  सकती  ह्

 इसके  भ्र ति रिक्त  यह  बात  भी  है  कि  जब  केन्द्रीय  सरकार  सारा  वच  देगी  तो  राज्य  सरकारों  को  क्या

 हक  है  कि  वे  भ्रांति  करें  ।  यदि  मध्यस्थ  नियुक्त ol]

 जाता  कि
 मध्यस्थ

 के  निर्णय  को केन्द्रीय सरकार  लागू  करे  ।  साधारण  गैर  सरकारी  मुकदमों में
 किया  भी  जाता  हैँ  तो  ऐसा  उपबन्ध  क्यों  नहीं  किया

 न्यायालय पंचाट  को  लागू  करता  है  परन्तु  इस  मामले  में  पंचाट  को  कौन  लागू  करेगा  |

 मेरा  विचार  है  कि  जिस  योजना  को  अनुमोदित  कर  दिया  जाता  हैं  वह  सभी  के  लिये

 बन्धन क़ारी होनी  चाहियें  ।
 जब  सभी  सरकारें  सहयोग  दे  रही  हें  कौर  सभी  राज्यों  पर

 धन
 व्यय

 किया

 जा  रहा  है  तो  कोई
 राज्य

 अनुचित  रूप  से  ऐसा  नहीं  परन्तु  फिर  भी  कई  राज्य  झ्रनुचित

 हार  कर  सकते  इसलिये  अधिनियम  प्रभावी  होना  चाहिये  ।  यदि  कोई  राज्य  विरोधात्मक

 हार  करता  है
 तो

 इस  विधेयक  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  जिसके  भ्रन्तर्गत  श्राप  उसे  इस  कार्य  को

 करने  के  लिये  बाध्य  कर  सकें
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  प्रप्त  पास  कुछ  शक्तियां  रखनी  चाहियें

 नदी  बोर्ड  को  मेरे  सुझाव  के  अनुसार

 चाहिये  कि  वह  राज्य  सरकारों
 से  भ्र पने  श्रादेशों  का  पालन  करा  सके  कौर  यदि  राज़्य  सरकारें

 योग  न  दें  तो  वह  पीड़ित
 कार्य  को  पूर्ण  कराकर  उनसे  लागत  वसूल  करा  कर  सके  ।  उसे  यह

 प्रदान  की  जाय  कि  जिसके  द्वारा  कोई  मामला  मध्यस्थ  को  सौंपा  जा  सके  ।  परन्तु  ऐसी  हालत
 में

 काम  बन्द  नहीं  होना  चाहिये  अन्यथा  काम  के  पूरा  होने  में  कई  वर्ष  लग  जायेंगे  कौर  बहुत
 समय

 नष्ट  होगा  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  विधेयक  के  खंड
 जायें  ।  यदि  कोई  राज्य  सरकार  योजना  से

 १४  के  अ्न्तगत  are  को  प्रभावी  शक्तियां
 प्रदान  की

 न  हो  तो  वह  बाद  में  लागत  या  हरजाने  की
 मांग

 कर  सकती हे  ताकि  काम  बन्द  न  हो  at
 र  देश  को  हानि

 न
 पहुंचे

 ।

 मूल  प्रंग्रेज़ी  श



 ११  PEXE  नदी  बोर्ड  विधेयक  हद

 खंड  १  ३में  बोर्डों  को  मंत्रणा  देने  का  अधिकार  दिया  गया  ह  प्रौर  खंड  १  ४
 (8)

 शर  (२)

 उन्हें  जो  शक्तियां  दी  गई  हैं  वें  अ्रपर्याप्त  हैं  ।  या  तो  ड्राप  खंड  १४  को  निकाल  दें  या  खंड  gy

 को  अधिक  प्रभावी  बनायें  ताकि  सरकार  का  उद्देश्य  पुरा  हो  सके  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  पं दो धन  कौर  १०  प्रस्तुत  किये  गये
 ।

 श्री  qo  चे  सोनिया :  पंडित  ठाकुरदास  मानव  का  कहना  हैँ  कि  नदी  बोर्डों  के  गठित

 हो  जाने  कौर  योजना  के  अनुमोदित  हो  जाने  पर,राज्य  सरकारों  के  लियें  योजना  को  निष्पादित  करमा

 हो  जायेगा  ।  यदि  तरे  उन्हें  निष्पादित  नहीं  करेंगे  तो  बोर्ड  उसे  निष्पादित  कर  सकता  है  ।

 मेरा  सुझाव  यह  हैं  कि  जब  किये  गये  कार्य  के  भुगतान  के  संबंध  में  सारा  कार्य  राज्य  सरका
 रों

 को  ही  करना
 तो  फिर  बोर्ड  को  ही  सारी  शक्ति  सौंप  देने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों  को  ही  केन्द्र

 के  पास  भ्र भ्या वेदन  इरादी  भेजने  की  शक्ति  दी  जानी  चाहिये  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृति  दिये  जानें  के

 बाद  ही  कार्य  आरम्भ  होना  चाहिये  ।  पंडित  ठाकुरदास  भागंव  के  संशोधन  को  मानने  से  तो  नदी

 बोर्डों  को  ही  सारी  शक्ति  मिल  जायेगी  ।  में  उसका  सेन  नहीं  करता  |

 ptt  ति०  go  ०  चेट्टियार  :  दक्षिण  भारत  में  ऐसे  विधेयक  की  श्रावइ्यकता

 महसूस  की  जा  रही  थी  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  दक्षिण  भारत  के  पश्चिमी  भाग  में  तो  वर्षा  १२१  इंच

 होती  ह  ae  उसके  पूर्वी  भाग  में  केवल  ३०  इंच  ही  होती  है
 ।

 एक  वर्षा  का  आधिक्य  है  शौर
 दूसरी ae  प्रभाव  ।

 इसलिये  आवश्यक
 है

 कि
 दो  या  दो

 से
 भ्रमित  राज्य  इस  संबंध  में  सहयोग

 और  सहयोग  को  अ्रधिक  प्रभावशाली बनाने  के  लिये  भ्रावश्यक है  कि  एक  ऐसे  निकाय  की  स्थापना
 की  जाये  जो  निष्पक्ष  रूप  से  प्राविधिक  सलाह  दे  सके  ।

 ऐसे  मामलों  में  लोक-सभा  को  तर्क॑-संगत  बात  को  ही  स्वीकार  करना  चाहियें  |

 इन  सभी  विषयों  की  जांच  करने  प्रौढ़  तथ्यों  का  विश्लेषण  करने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ निकाय

 होना  चाहिये  ।  ऐसी  योजनायें  सदा  ही  दोनों  राज्यों  के  हित  में  होती  दोनों  उनसे  लाभ  उठाते

 इस  विधेयक  में  जिस  ats  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  है  वही  यह  ॒  विशेषज्ञ  निकाय  है  ।  उससे  राज्यों

 के  बीच  समझौता  करने  में  बड़ी  १  होगी
 ।

 मेरो  व्यक्तिगत  विचार  यह  हैं  कि  इस  व्यवस्था  को

 श्रीनिवास  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।  यदि  किसी  अवस्था पर  इन्हें  अनिवार्य बनाने  की  श्रावस्यकता

 पड़े  तो  सरकार  फिर  से  एक  कानन  बना  सकती

 में  इसलिये  भी  भ्रनिवायंता  का  विरोध
 कर

 रहा  हूं  कि  किसी  भी  बड़ी  परियोजना
 के

 लिये  दोनों
 ही  राज्यों  को  मिल  कर  धन  जटाना  पड़ेगा  ।  संबंधित  राज्यों  के  परस्पर  सहयोग  की  श्रावइ्यकता

 पड़ेगी  ।  छोटी  परियोजनाओं  को  बोर्ड  के  सामने  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ह  ।

 बोर्डों  में  तो  बड़ी  नदियों  या  नदीघाटी  परियोजनाओं  पर  ही  विचार  किया  जाना  बड़ी  नदियां

 कई  राज्यों  से  होकर  बहती  उनमें  कई  राज्यों  के  सहयोग  की  शझ्रावक्यकता  पड़ती  ह

 जो  भ्रनिवायंता  के  लाग  कर  देने  से  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  ।

 विधेयक  में  जिस  प्राविधिक  नदी  बोर्ड  की  व्यवस्था  की  गई  यदि  वह  निष्पक्ष  रूप  से
 राज्यों के  सामने  सभी  तथ्य  रखता  तो  राज्य  उसकी  बात  से  सहमत  हो  जायेंगे  !  केन्द्र

 द्वारा  राज्यों  पर  कोई  श्रनिवायंता  नहीं  लादी  जानी  चाहिये  ।

 एक  कौर  भी  बात  है
 ।

 आजकल  रेलों  पर  माल  के  परिवहन  का  भार  बहुत  अधिक  बढ़  गया

 श्र  वें  उसे  पूरा-पूरा  नहीं  निभा  पा  रही  हैं
 ।

 रेलवे  मंत्री  ने
 भी

 कहा  हू  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना

 में

 रेलवे  माल  के  यातायात  का  भार  नहीं  संभाल  सकेगी
 ।

 इता  हम  हुन  सत  गाथा
 से  सेगा

 मूल  wast में  ।



 av  नदी  बोड़  विधेयक  ११  PERE

 ति०  qo  अगर

 बड़े-बड़े  जल  मार्गों  से  एक  तो  रेलवे  पर  पड़  रहा  भार  कम  होगा  कौर  दूसरे  उनसे  उन  सभी  राज्यों
 को  लाभ  होगा  जिनमें  से  होकर  वह  गजरेगा  ।  इसलिये  सभी  राज्य  सहयोग  देने  के  लिये  तैयार  भी

 हो  जायेंगें  |  इन  सुझावों  को  नदी-बोर्डों  के  सामने  रखा  जा  सकता  है
 ।  इसे  भी  राज्यों  के  सहयोग  से  ही

 प्राप्त  किया  जा  सकता  प्रतिवाद  बना  कर  नहीं  ।  भ्रनिदार्यता  से  जनता  की  विरोधी  भावनाओं
 को

 उत्तेजना  मिलती  राज्य  सरकारें  तो  स्वयं  ही  प्रश्न  लाभ  की  बातों  को  स्वीकार  कर  लेंगी  ।

 ara  हैं  कि  इस  विधेयक  का  इसी  रूप  में  समर्थन  किया  जायेगा  ।

 श्री न०  |: ह ५  लिंगम
 :

 में  समझता हूं  कि  लोक-सभा को  पंडित

 ania  के  संशोधन  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  बोर्डों  को  योजनाओं  की  परीक्षा  करने  राज्य

 सरकारों  के  दष्टिकोणों  पर  ध्यान  देनें  झाड़ी-श्रिती  की  दोस्तियाँ  दें  देने  के  बाद  यह  आवश्यक नहीं  रह
 जाता  है  कि  मध्यस्थ-निर्णय  की  श्राव्य कता  को  भी  स्थान  दिया  जाये  ।

 प्रत्येक  योजना  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  ही  तैयार  की  जाती  उसके

 अ्रनमोदन  के  उसके  अन्तिम  रूप  पर  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 उसके  आपत्ति  करने  से  योजना  की  कार्यान्वित  में  विलम्ब  होगा  ak  वह  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  है  ।

 खंड  २२  से  ही  ऐसी  gsr  उत्पन्न  होती  हम  जानते हें  पेरियार  परियोजना  के  संबंध

 में  दोनों  सरकारों  के  बीच  समझौता  होने  में  कितना  अधिक  समय  लगा  ।  यदि  यह  मामला  किसी

 नदी-बोझ  द्वारा  तभी  निबटा  दिया  गया  होता  तो  देश  को  कितना  लाभ  हो  चका  होता  ।  इस

 प्रकार  हमारे  कई  कीमती  वर्ष  व्यर्थ  में  नष्ट  हो  गये  हें  ।  सम्मिलित  परियोजनाओं  के  लिये  सलाहकार

 ats  शर  उन्हें  ऐसी  शक्तियां  भी  प्रदान  की  जानी  चाहिये  कि  वे  राष्ट्र  के  हित  को  देखते

 हुए  योजनाओं  को  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  करा  सकें  ।  इसलिये खंड  २२  को  हटा  दिया  जाना  चाहिये  ।

 शी  न०  रा०  मसुनिस्वामी  में  खंड  २२  को  हटाने  वाले  पं दयो धर  संख्या  €,

 १०  कौर  ११  का  विरोध करता  हं  ।  खंड  २२  में  उपबन्धित  मध्यस्थ  निर्णय  का  प्रश्न  तो  तभी  उठता

 है  जब  कि  राज्यों  में  परस्पर  कोई  समझौता  नहीं  हो  पाता  ।  उससे  पहले  राज्यों  को  पूरी  तौर  से  वार्ता

 करने  शौर  मतभेद  मिटाने  के  दो  waar  दिये  गये  हैं  ।

 यदि  खंड  २२  को  निकाल  दिया  तो  इस  विधेयक  की  सारी  योजना  ही  चौपट  हो
 खंड  १५  को  देखिये  ।  पहले  तो  मेरी  राय  यह  थी  कि  ats  के  गठित  होने  पर  उसके  निणय  को  ही

 अ्रस्तिम  माना  जाये  |  इसमें  मध्यस्थ  fia  का  यह  खंड  २२  होने  उस  बोर्ड  के  ऊपर  भी

 एक  बोर्ड  रखा  गया  जो  निर्माण  कार्य  के  निष्पादन  में  उठने  वाले  राज्यों  के  मतभेदों  का  निबटारा
 |

 बोर्ड  के  निर्णय  को  ही  योजनाਂ  कहा  जायेगा  ।  उस  समय

 तक  वह  योजना  बोर्ड  द्वारा  ही  अनुमोदित  संबंधित  राज्यों  द्वारा  नहीं  ।  राज्य  सरकारों

 में  उस  पर  मतभेद  हो  सकता  कौर  तब  तो  मध्यस्थ-निर्णय  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ही  ।  उसके

 बाद  ही  संबंधित  राज्य  सरकारें  उसे  मानने  के  लिये  बाध्य  होंगी  ।  उसे  मानना  शझ्रनिवार्य बनाये  बिना

 भी  कार्य  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  नन्दा
 :

 हमसे  बड़ी  ही  सत्यनिष्ठा  ate  जोर  के  साथ  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इस
 यक

 के
 उपबन्ध  ऐसे  जिनमें  कई  अवस्थाओं  पर  परामर्श  की  आवश्यकता  पड़ेगी--पहले

 तो  राज्य  सरकारों  के  पास  इसे  भेजना  पड़ेगा  फिर  उनकी  सहमति  प्राप्त  करनी  पड़ेगी--तब  कहीं

 कोई  दृढ़  कार्यवाही की  जा  सकेगी  ।  यह  भी  सु अ
 साव

 दिया
 जा

 रहा

 हैं  कि
 महत्वपूर्ण  योजनाओं

 को
 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ११  PENS  नदी  ars  विधेयक  GRY

 शीघ्रता से  पूरा  करने  के  लियें यह  श्रावस्ती  कि  हम  उस  प्रक्रिया को  इससे हटा  दें  जो  कि

 विलम्ब कारी  समझी  जाती  पौर  उनका  सुझाव  है  कि  बोर्ड  के  निर्णयों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कार्यान्वित  करने  की  शक्तियां  हमें  ग्रहण  करनी

 मेरी  इच्छा  तो  थी  कि  में  पंडित  भागंव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधनों  को  किसी  प्रकार  स्वीकार  कर

 क्योंकि  उनके  समान  ही  में  भी  विलम्ब  को  बुरा  मानता  हूं  ।  इसी  योजना पर  अरब  भी

 दृढ़  रहने  का  कारण  यही  है  कि
 इस

 विषय  के  गुण-दोषों  पर  विचार  करने  के  बाद  हम  इसी

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  योजनाओं  को  शी  करता  से  निष्पादित  करने  का  हमारा  उन  के  द्वारा

 प्रस्तावित  प्रक्रिया  की
 इसी  प्रक्रिया  से  अधिक

 पुरा  किया
 जा  सकेगा  ।  यह  उसे

 समझने  का  ही  प्रदान  कौर  इसमें  बड़े-बड़े  नाजुक  मसले  जुड़े  हुए  उन  सब  पर  पुरी  तौर  से

 विचार  करने  के  बाद  ही  हम  इस  नतीजें  पर  पहुंचे  हैं  ।

 इन  संशोधनों  के  उपलक्षणों  की  कुछ  कौर  परीक्षा  सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि

 बोर्ड  जिसे  भी  योजनाਂ  के  रूप  में  प्रस्तुत  करता  उसी  योजना  को  अन्तिम  माना  जाना

 भ्र ौर  उसके  संबंध  में  फिर  कोई  मध्यस्थ  निर्णय  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 इसका  उत्तर  यह  हैकि

 हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  राज्यों  में  एक  ऐसी  भावना  उत्पन्न  की  जाये  कि  किसी  भी  क्षेत्र  के  भ्रत्यघिक

 महत्वपूर्ण  मसलों  को  निबटाने  में  कोईभी  जल्दबाजी  से  काम  नहीं  लिया  जा  रहा  है  ५...  उन  पर  गहराई

 से  विचार  करने  का  क्षेत्र  ौर  उसकी  सुविधायें  मौजूद
 कोर  Tae |  एसा  कोई  मी  निर्गम  नहीं

 किया  जायेगा  कि  जिसे  जल्दबाजी
 में

 किया  गया  निबटारा  कहा  जा
 सके  ।  पूछा  जा  सकता

 as  के  सभी  fates  उस  पर  पूरी  तौर  से  विचार  नहीं  करेंगे  ? 1  हां  में  आपको  यह  cl  बता

 दूं  कि  बोर्ड  की  रचना  राज्य  सरकारों  की  सहमति  से  नहीं  की  जा  वह  तो  केवल  राज्य-सरकारों
 के

 परामर्श  से  की  जा  रही  है  की  रचना  तो  इस  प्रकार  भी  की  जा  सकती  ह  कि  कुछ  सदस्यों
 के  नामों  पर  कुछ  राज्य  सहमत  न  भी  हों  ।  वे  सभी  विशेषज्ञ ही  हो  सकता है  कि  कोई  ऐसा

 प्र  उठे  कि  जिसके  लिये  न्यायिक  जांच  की  झ्रावद्यकता  पड़  sera  eS BEA ~arfas  विवेक  की  ya 14-

 पड़  जाये  ।  इस  आवश्यकता को  भी  पूर्ण  कर  देने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  को  इस

 बात  का  विश्वास हो  जायेगा  कि  उसने  राज्य की  उठाई  सकने वाली  प्रत्येक
 aha के  लिये  पुरी-पुरी गुंजाइश  छोड़ी  उसने  कहीं  भी  यह  कसर  नहीं  छोड़ी  हैं  कि  राज्य  सरकारें

 पूरा  प्रतिनिधित्व  न  पाने  की  शिकायत  कर  सकें  ।
 हमने  यह  व्यवस्था  की  हैं  कि  न्यायिक

 विवेक  रखने  कोई  व्यक्ति  उसे  भ्रान्ति  रूप  से  निबटायेगा  |  मेरा  विचार  है  कि  उससे  at

 की  कार्य  वाही  बड़ी  सरल  हो  जायेगी  |

 अब
 इसे  एक  दूसरे  दष्टिकोण  से  भी  देखिये  ।  वास्तव  हमने  धन  केवल  ऋणों  के  रूप  में

 दिया  at  वह  धन  वास्तव  में  उस  परियोजना  की  कौर  पन्त  में  उस  राज्य  की  दायिता  है  उन्हें

 उसे  करना  पड़ेगा  इसीलिये  उसकी  उन्हें  काफी  परवाह  भी  होनी  चाहिये--ड्राप यदि  योजना

 को  इस  प्रकार से  तो  तरन्त  में  हम  उसे  किस  प्रकार  से  पूरा  करेंगे
 ?

 इसकी  कौर  भी  संकेत  किया

 गया  था  कि  इस  विधेयक  में  मध्यस्थ  का  निर्णय  मानने  के  लिये
 सभी

 को  बाध्य  कर  दिया  गया  है
 ।

 यदि  ऐसा
 न  हो

 तो  फिर  हम  उसे  किस  प्रकार  कार्यान्वित  करा  सकेंगे
 ?  उसका  तो  यह  होगा कि

 केन्द्रीय  सरकार  ही  स्वयं  परियोजना को  पूर्ण  करने  का  कार्य  इसके  दो  प्रथ  होते  हैं  ।  एक  तो

 यह  कि  हम  धन  लगायें  ।  जो  भी  निदेश  तो  जारी  करने  ही  पड़ेंगे  ।  किसी भी  राज्य  में
 बिना  उस  राज्य  के  सहयोग  के  हम  किसी  योजना  को  रसे  चला  सकते  हैं

 ?  केवल धन  लगाने  का

 ही  प्रदान नहीं  हैं  ।  हम  बहुत  से  अन्य  मामलों  में  भी  राज्य का  सहयोग  चाहते  हमारी

 हार्दिक  इच्छा  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई  परिस्थिति  उत्पन्न न  हो  सके  ।
 पर

 यदि  ऐसी

 परिस्थिति  ar  ही  जाती  है  तो  निदेश  ज।री  करना  ही  पड़ेगा  ।  लेकिन  तब  सरकार  को  यह  संतोष  तो

 होगा  कि  उसने
 इस

 स्थिति  को  टालने  का  भरसक  प्रयास  कर  लिया  है  झर  तब  वह  अधिक

 विश्वास  के  साथ  ag  कार्यवाही  कर  सकेगी
 ।  निदेश

 का  जारी  किया  जाना  एक  गम्भीर  बात
 अर  इसे  तभी  लागू  किया  जा  सकता  है  जब  कि  पहलें  की  इन  सभी pace  पार  करं  लिया  गया



 औ  ह  नदी  are  विधेयक  ११  १९५६

 नंदा

 हो  ।  हो  सकता  है  कि  यह  प्रक्रिया  बहुत  ही  विलम्ब कारी  प्रतीत  हो
 ।

 लेकिन  जब  निदेश  जारी  करने
 की  प्रवीण  पर  पहुंचते हैं  ,  तब  हमें  महसूस  होता  है  कि  वह  सारा  समय  व्यर्थ  ही  नष्ट  नहीं  किया  गया

 क्योंकि  उससे  पहले  भी  सरकार  कौर  राज्य  इस  बात  निश्चय  कर  लेंगे  कि  परामर्श  की  सभी

 सम्भव  TACIT  को  पार  किया  जा  चका  हें  शौर  उसमें  कोई  भी  निर्णय  जल्दबाजी से  नहीं  किया  गया

 है  ।  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  हम  उस  निदेश  का  पालन  भी  उचित  तौर  पर  करने  में  समय  हो
 जायेंगे

 ।  लेकिन  परामर्श  की  इन  सभी  अवस्थाओं  को  पार  करने  के  बाद  ही  निदेश  जारी  किया  जा
 सकता  शर  यह  बात  स्वयं  fata  जारी  करने  की  परिस्थिति को  उत्पन्न नहीं  होने  देगी  ।  मामले

 इस  अन्तिम  अवस्था  से  पहले  की  ही  अवस्थाओं  में  निबट  चुकेंगे  ।  इस  हम  अपने  उद्देश्य  को
 इस  रीति  से  ही  प्राप्त  एक  छलांग में  श्र  दूरदर्शिता  हमें  यही  बताती &  कि

 यही  प्रक्रिया  कम  विलम्बकारी सिद्ध  होगी  ।

 जहां  तक  बोर्डों  का  संबंध  विलम्ब  के  विषय  में  वे  कोई  afr  समय  नहीं  लगायेंगे  क्योंकि

 उनका  कार्य  प्रविधिक  प्रकार  का  होगा  ats  में  विशेषज्ञों की  संख्या  पर्याप्त  जिससे कि  वे

 बड़ी  शीघ्रता  के  साथ  कायें  करने  में  शपथ  होंगे  ।  मुझे  आशा  है ंकि  मध्यस्थ-निर्णय के  लिये

 कोई  झ्रघिक  मामले  नहीं  हि प्रायेंगे  |
 किसी  मामलें  विशेष  में  थी  समूचा  मामला  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये

 नहीं  भेजा  मध्यस्थता  तो  उसकी  कुछ  छोटी-छोटी  बातों  के  संबंध  में  ही  करनी  पड़ेगी  ।  उसमें

 कोई  अधिक  समय  नहीं  लगेगा
 |

 हमारे  उद्देश्यों
 की

 पूर्ति  के  लिये  यही  सर्वोत्तम  ढाँचा
 मे  बता

 चुका  हूं  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  भ्र पने  उद्देश्य में  ठीक
 वे  ठीक  उद्देश्य  को

 लकर  चले  लेकिन  वे  अनावश्यक  हैं  क्योंकि  उसका  मंशा  इस  विधेयक  के  तमाम  उपबन्धों  हारा

 अधिक  अच्छी  तरह  प्रतीक  प्रभावशाली ढंग  कहीं  प्रतीक  दृढ़ता  के  साथ  पुरा  हो  जायेगा

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 €,  १०  कौर  ११

 सभा  के  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत

 गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 श्िध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह  हे  :

 *'कि  खंड  १५  विधेयक का  वर्ग
 ऐ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  १४  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खण्ड  १६  से  १९  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  |

 खंड  २०

 श्री  ख०  चं०  सोनिया  :  इस  संबंध  में  मेरा  संशोधन  संख्या  १६  है  ।

 मेरे  संशोधन  का  area  यह  हैं  कि  ead  पर  सरकार  का  नियंत्रण

 बहुत  ढीलाਂ  हो  जाता  है  ।  इसलिये  इस  बोर्ड  को  अपना  वार्षिक  प्रतिवेदन  पेश  करते  समय  अपना

 व्यय  ्  किस  किस  योजना  के  लिये  कितनी  कितनी  राठ  उन्होंने  व्यय  इसका  विवरण  भी

 होना  चाहिये  ।
 में  समझता  हूं  कि  मेरा  संशोधन  तर्क  संगत  है  कौर  माननीय  मंत्री  उसे  स्वीकार  करेंगे

 ।

 श्रेय  महोदय  द्वारा  श्री  क्क्  ato  सोनिया  का  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया

 श्री  नन्दा
 :

 सदस्य  ने  नष्  संशोधन  में  जो  बात  चाही  है  उसकी  व्यवस्था  खंड  १४

 १७  में  कर  दी  गयी  है  ।  खंड  १४  भ्रपव्यय के  बारे में  है  ।
 ज  र  आ

 मूल ा  भ अंग्रेजी में
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 श्री  चं०  सोनिया  खंड  १७  में  तो  पिंड  राशि  देने  की  व्यवस्था  हैं  ।  उसका  ब्योरा  देने
 का  उपबन्ध नहीं  है  ।  खंड  २०  में  केवल  ales  प्रतिवेदन  का  उल्लेख कौर  कुछ  नहीं
 इस  संशोधन  को  स्वीकार  करना  झ्रावश्यक  है  |

 श्री  ति०  go  mo  चेट्टियार  :  श्री  सोनिया  का  प्रयोजन यह  कि  प्रतिवेदनके  साथ  एक

 विवरण  जिसमें  व्यय  की  गई  राशियों  का  ब्योरा  हो  दिया  जाना  चाहियें  ।  खंड  २०  में  तो  केवल  एक

 विधिक  प्रतिवेदन  तेयार  करने  की  बात  कही  गयी  है  ।

 श्री  केशव  sears  व्यय  को  संसद  के  सामने भी  रखा  जाना

 चाहिय े।

 श्री  नन्दा  पर  संशोधन  को  स्वीकार  करना  झ्रावश्यक  नहीं  है  |

 श्रिया  महोदय
 :

 मुझे  भी  कुछ  संदेह  है  ।  श्रन्तर्राज्यिक नदियों  शादी  के  विनियमन

 विकास  के  A THAR > we
 सरकार  यदि  किसी

 को
 सौंप  देती  है  तो  संसद्‌  को

 उस
 पर  क्या  अधिकार रह

 जाता  हैं
 ?

 खंड
 २२

 में  बोर्ड  को  प्रत्येक  बात  का  निश्चय  करने  के  लिये  पूरे-पूरे  अधिकार  दिये
 गये

 इस  पर  चय  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  रह  जाता  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि
 संसद

 के

 कारों  को  इस  प्रकार  कब  तक  छीना  जायेंगी  ।

 श्री  नन्दा  :  हमने  इन  बातों  पर  प्रगति  तरह  विचार  कर  लिया  केन्द्रीय  सरकार  पर  तो

 केवल  विनियमन  तथा  विकास  का  उत्तरदायित्व  रहेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  बोर्ड  के  संगठन के

 अ्रतिरिक्त  ate  कुछ  व्यय  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  होगी  ।  हमने  कहीं  भी  यह  व्यवस्था  नहीं  की

 कि
 केन्द्रीय  सरकार  को  द्रमुक  द्रमुक  खर्चे  करने  पड़ेंगे  ।  इस  संबंध  में  तो  राज्य  सरकारों  को  ही  अपने

 लिये  व्यय  करना  पड़ेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  खर्च  का  प्रदान  तो  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 गायब  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १६  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत

 श्रिया  महोदय  :  प्नइन यह ह यह  है

 खंड  २०  विधेयक का  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २०  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खण्ड  २१  शौर  लेखा  परीक्षण )

 श्री  ति०  go  mo  चेट्रियार :  साधारणतया  ऐसे  संगठनों के  लेखाओं की  परीक्षा

 लेखा  परीक्षक  द्वारा  की  जाती  है  पर  इस  खंड  में  ऐसे  स्वरूप  में  ग्रोवर  ऐसे  ढंग  से  जैसा  कि  किया
 जाय ।”  का  क्या  अरथ  है  ।

 श्री  नन्दा :  यदि  सामान्यतया  एसा  ही  नियम  हूं  तो  ऐसा  ही  होगा  ।

 श्री  ति०  स०  ५.० है ०  चेट्टियार  तो  इस  नियत  किये  जाने  वाले  वाक्यांश  का  क्या अरथ  है  ?

 यदि  संविधान  में  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  परीक्षा  का  उपबन्ध  है  तो  ऐसा  कयों  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  नन्दा
 यदि  संविधान  में  ऐसा  उपबन्ध  है

 तो
 संविधान  यही  लागू  होगा  |

 श्री  ति०  सु०  चेट्टियार  :  में  समझता  हूं  कि  सरकार  का  इस  अधिकार को  प्यार  हाथ

 में  लेना  गलत  है  और  महालेखा  परीक्षुक  के  इस  स्वीकार  को  उससे  नहीं  छीनना  चाहिये
 |

 tae  wast  मे ं।
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 श्री  नन्दा  :  इस  प्रकार  कोई  उपबन्ध  करने  से  संविधान  के  किसी  उपबन्ध  पर  कोई

 प्रभाव नहीं  पड़ेगा  ।  फिर  भी  इन  नियमों  में  इसका  स्पष्टीकरण  किया  जा  सकता  है  कौर  ये  नियम

 संसद्‌  के  समक्ष  रखे  जायेंगे  ।

 श्री  न०  स०  लिंगम  :
 जीवन  बीमा

 निगम  अघिनियम  पारित  करते  समय  हमने  तय  किया

 था  कि  महानियंत्रक  लेखा  परीक्षक  उसके  लेखाओं
 की

 परीक्षा  नहीं  करेगा
 ।

 इस  प्रकार इस  बोर्ड  के

 लेखाओं  की  परीक्षा  के  लिये  भी  सरकार  कोई  भी  लेखा  परीक्षक  नियुक्त
 कर

 सकती  हैं  ।  यह  बात

 ठीक  नहीं  है  ।

 शी  केशव  उपखंड  २  से  स्पष्ट  है  कि  लेखकों
 की

 परीक्षा  ऐसे  समय
 पर

 श्र  ऐसे
 ढंग  से  होगी  जो  नियत  किया  जायेगा  ।  यह  बात  लेखा  परीक्षां  की  सामान्य  प्रणाली  से  भिन्न  है  ।

 श्री  नन्दा
 :  यह  प्रबन्ध  केवल  कार्यालय  के  तथा  छोटे  छोटे  मामलों  से  संबंधित  है

 ।

 इससे कोई  डरने  की  झ्रावव्यकता  नहीं हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ag  नियमों में  इसका  उल्लेख  करेंगे
 ।  जहां

 तक  हो  सके  नियंत्रण  महालेखा  परीक्षक  के  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये
 |

 wet यह  है  :

 खंड  २१  विधेयक का  ait  बने  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड २१  विधेयक  में  जोड  दिया गया

 खण्ड  २२

 पंडित  ठाकुरदास  भागने  में  अपना  संशोधन संख्या  १२  करता हूं  ।

 खंड  ४  में  गया  है  कि  इस  प्रकार  स्थापित  बोर्ड  किसी  पर  चला  सकेगा शर  उस

 पर  मुकदमा चलाया  जा  सकेगा
 ।  खंड  १४

 में
 बोर्ड

 को
 योजनायें

 बनाने  का  अधिकार  दिया
 गया  है  ।

 शर  राज्य  सरकारों  या  केन्द्रीय  सरकार  के  परामर्श  या  अनुमोदन  के  बाद  बोर्ड  ही  उन  योजनाश्रों की

 फलता  के  लिये  उत्तरदायी  माना  जायेगा
 ।

 मध्यस्थ  निर्णय  के  बारे  में  समय  निश्चत  नहीं  किया  aa  है  कि  सम्बन्धित  सरकारें  कब  तक

 मध्यस्थ  नियुक्त  करवा  सकती  दोनों  सरकारें किसी  एक  बात  पर  राजी  हो  जाती  हैं  कौर

 वह  बोर्ड  के  किसी  एक  परामर्श  से  सहमत  नहीं  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  कया  होगा
 ?

 में बिन  ह  न
 महोदय :  में  समझता हूं  कि  खंड  (१)  में  समयਂ  ये  दाऊद  छूट  गय  हैं

 |

 में
 mE

 तथा  विद्युत  मंत्री  :  जी  भी  होना  चाहिये  ।

 ठाकुरदास  भागने :  खंड  २८  (१)  के  मद  (१)  के  अधीन  कहा  गया है  कि  इस

 अधिनियम  के  atta  मध्यस्थ  निर्णय  कार्यवाही  में  काम  में  लाई  जाने  वाली  प्रक्रियाਂ  इस  प्रकार  होगी

 पर  मध्यस्थ  निर्णय  में  बोर्ड  का  कोई  हाथ  नहीं  होगा  ।  प्रत  उसकी  सुनवाई  भी  नहीं  होगी  ।  पर  बोर्ड

 का  काय  पर  विचार  करना  आवश्यक  होगा  ।

 बोझ  को  यह  सिद्ध  करने  के  लिये
 कि  उसने  ठीक  परामर्श

 per  अंग्रेजी  में
 ।
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 दिया  था  are  राज्य  सरकारों ने  गलती  की  उपस्थित होना  झ्रावश्यक  है  ।  बोर्ड  को  अपनी सफाई

 पेदा  करने  का  निसार  देना  श्रावक  है  ।  बोर्ड  को  उसमें  भाग  लेने  का  प्रचार  दिया  जाना

 है  ताकि  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  बातें  सुनने  के  बाद  ars  की  बातें  भी  सुनी  जा  सकें

 श्र  उसके  बाद  निर्णय  हो  सके  कि  गलती  किसकी  है  ।  में  समझता  हं  कि  ऐसा  संशोधन  कर  लेना

 कुछ  भ्रनुचित  नहीं  यदि  बोर्ड  को  कि  बात  कहने  का  देने  की  व्यवस्था  नहीं  की  जायेगी
 तो

 बोर्डे  का  काम  ठीक  तरह  से  नहीं  यह  बहुत  आवश्यक  है  क्योंकि  यदि  किसी  मामले

 पर  दोनों  संबंधित  सरकारें  एकमत  हो  जायें  कौर  बोर्ड  का  उनके  विरुद्ध  हो  तो  मध्यस्थ  बिना

 बोर्डे
 की

 बातों  को  सुने  ठीक  निर्णय  नहीं  दे  पायेगा
 ।

 सहोदय
 :

 संशोधन  प्रस्तुत  हुआ

 श्री  नन्दा
 :

 इस  विषय  में  में  माननीय  सदस्य से  सहमत  नहीं  ह  बोर्ड  कोई  पक्ष  नहीं

 ate  में  कुछ  विशेषज्ञ  ate  उसका  काम  किसी  विशिष्ट  प्रस्थापना अ्रथवा  पक्षों  के  दावों
 की  जांच  करना  है  वह  ७  बातों  पर  प्राविधिक  ढंग  से  विचार  करके  उनके  बारे  में  अपनी  सलाह

 देता  हैं
 ।

 अपना  काम  करके  प्रौढ़  योजना  का  भ्रनुमोदन  करके  बोर्ड  का  काम  समाप्त  हो  जाता

 विभिन्न  राज्य  दो  पक्षों  के  रूप  में  हें  ।  कोई  न  कोई  राज्य  मध्यस्थ  के  समक्ष  प्रिया  श्र  जो  सामग्री

 एकत्र  वह  दोनों  पक्षों  को  उपलब्ध  रहेगी
 ।

 अधिक  संख्या  में
 भी

 विशेषज्ञ  अथवा  प्राविधिक

 विशेषज्ञ  मध्यस्थ  के  समक्ष  श्राकर  अपनी  बात  कह  सकते  है  |
 किन्तु  ऐसा  करने  में  ate

 को
 बहुत  ही

 परेशानी होगी ।  में  एक  ही  व्यक्ति  नहीं  उसमें  कई  व्यक्ति  जिसमें  से  कुछ  बोर्ड  के

 काली  सदस्य  हें  कौर  कुछ  पूरे  समय  के  लिये  हें  ।  उनको  मध्यस्थ  के  सामने  प्रस्तुत  करना  स्वयं  बोलें

 के  सुचारु  संचालन  के  हित  में  ठीक  नहीं  होगा  ।

 महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  तथा

 स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है

 खंड  २२  विधेयक  का  aa  हसन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  डा

 खण्ड  २२  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 खण्ड  २३  से  २७  विधेयक  में  जोड  गये

 खण्ड  २८  बनाने  की

 wet यह  हैं  : treat  महोदय

 खंड  २८  विधेयक का  aa  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न

 खंड  २८  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 खंड  २९  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  १  अघिनियम  सूत्र  श्र  विधेयक  का  नाम

 महोदय
 :

 अब  में  खंड  १,  भ्र घि नियम  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  लंगा  ।  वर्ष

 za

 '
 को  करने  के  लिये  एक  qatar a  एक  संशोधन  अधिनियमन  सुत्र  के  बारे  में

 @
 कि

 ी
 के  स्थान  पर  कर  दिया  जाये

 ।
 इनको  रहने  दीजिये  ।

 ये  दोनों  wee PETE Gl  वैसे  ही  कर  दिये  जायेंगे
 ।

 ee.

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 प्रश्न यह  है  :

 कपड़  १,  अधिनियम सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १,  अधिनियमन  सूत्र  ौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 श्री  नन्दा
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  ।''
 ~

 महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  |

 श्री  ति०  सु०  अ०  चेट्टियार  :  में  इस  संबंध में  एक  ऐसी  बात  का  wane wees  करना  चाहता  हूं

 जो  कुछ  समय  से  लम्बित  रही  है
 ।

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  हैं  कि  परिश्रमी  घाटों  की  सिंचाई

 नारों  से  संबंधित  कुछ  मामलों  पर  मद्रास  कौर  ्रावणकोर-कोचीन  के  बीच  विवाद  चल  शे रहा हैं  |  यह

 थी  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  में  आजकल  प्रतिनिधि  सरकार  नहीं  है  ।

 ऐसी  परिस्थितियों  में  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  स्टन  कौर  इदाकी  तथा  अन्य

 कुछ  सिंचाई  परियोजनाओं  को  इस  विधेयक  में  बताये  गयें  नदी  बोर्डों  को  सौंपा  इस  विधेयक  के

 पारित  होने  के  तुरन्त  बाद  सरकार  को  थोड़ा  सा  काम  करना  होगा  ।  मेरा  सुझाव  ह  कि  केन्द्रीय  सरकार

 इस  संबंध में  खंड  ४  (2,  के  भ्रमित  स्वयं  ही  कार्यवाही  करे  ताकि  सरकार  उन  क्षेत्रों के  बारे  जहां

 पानी  ate  बिजली  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  कुछ  कर  सके  |

 उद्योगों  के  विकास  के  लिये  art  त्रावणकोर-कोचीन  को  बिजली  की  आवश्यकता  हैं  ।  इस

 मामले  की  उचित  जांच  करने  पर  त्रावणकोर-कोचीन  मद्रास  दोनों  की  भ्रावश्यकतायें  पुरी  की

 जा  सकती हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  इन  पर  तुरन्त  ही  विचार  किया

 श्री  बंसल  )
 :

 में  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  में

 ‘aay  की  परिभाषा  नहीं  की  गई  है  ।  मेरे  क्षेत्र  में  साहिब  नाम  की  एक  ऐसी  नदी  है  जो  दस  महीने

 तो  सूखी  रहती  है  कौर  दो  महीने  बिलकुल  भरी  रहती  जिसके  कारण  उन  दिनों  में
 इस

 तहसील
 के

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भाग  का  रास्ता  अवरुद्ध  हो  जाता  है  ।

 श्री  नन्दा
 :

 कया  यह  अन्तर्राज्यीय नदी  है  ?

 श्री  बंसल
 :  जी  हां  ।  माननीय  मंत्री  को  मालूम  होगा  कि  इस  बार  afi  वर्षा  के  कारण

 गुड़गांव  जिले  के  अनेकों  ग्रामों  को  कितनी  क्षति  पहुंची  है  ।

 मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  ऐसी  नदियों  कोभी  सम्मिलित  करना

 साढ़े  चार  वर्ष  पूर्व  मेंने  माननीय  खाद्य  मंत्री  से  कहा  था  कि  पेप्सु,राजस्थान  कौर  पंजाब  के  लिये  एक

 अन्तर्राज्यीय  बोर्ड  की  स्थापना  की  जाये
 ।
 दुर्भाग्यवश  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  दो  अन्य  राज्यों  की  सीमा

 पर  इस  साहिबी  नदी  का  स्रोत  राजस्थान  में  है  ।  यह  पेप्सू के  कुछ  भाग  से  होकर  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र में  जाती  है  ।

 इस  क्षेत्र  के  संबंध  में  दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  यह  कुछ  ऊंचा  पठार  है  जिसकी  वजह
 से  भाखड़ा

 नांगल  सिचाई  परियोजना
 पर

 करोड़ों
 रिया

 खर्चे  करने

 पर  भी  मेरे
 नवीन  क्षेत्र  को

 एक
 मूंद  पानी किक ee  ee

 मूल  wast  में  ।
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 भी  उपलब्ध नहीं  हो  सकता  ।  इस  क्षेत्र  में  पानी  की  सुविधा  प्राप्त  करने  का  केवल  एक  ही  मर्ग  हैं  कि

 इस  नदी  पर  इसी  स्थान  पर  बांध  बांधा  जाये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरी  इस  छोटी सी

 बात  पर  विचार  करेंगे  बोर्ड  बनाते  समय  इन  नदियों  को  ध्यान  में  रखेंगे  |

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मुझे  हैं  कि  राज्यों अद्यतन  (

 के  पुनर्गठन  के  बाद  इस  विधेयक  से  अनेक  लाभ  होंगे
 ।

 श्री  चेट्टियार  ने  मद्रास  श्र  श्राविका-कोचीन

 के  परस्पर  विवादों  का  उल्लेख  किया  है  ।  यह  एक  बहुत  गंभीर  र  बात  नहीं  है  ।  यदि  दोनों  सरकारें

 सहयोग  से  काम  तो  दोनों  की  कठिनाइयां  हल  हो  जायेंगी  |

 उनका  कहना  था  कि  केरल  में  साधारण  निर्वाचनों  के  बादभी  एक  स्थायी  सरकार  बनने  की

 संभावना  नहीं  है  प्रौढ़  इसलिये  मद्रास  को  एक  या  दो  साल  के  बाद  कठिनाई  यह  बड़ी  दूर  की

 कल्पना  है  शौर  इसका  कोई  आधार  नहीं  है  मेरा  कहना  यह  है  कि  जहां  भी  आवश्यक  नदी

 बोर्डे  की  स्थापना की  जाये  ;  और  यदि  कुछ  विवाद  उत्पन्न  होते  तो  उनको  बाद  में  निबटाया

 जाये  ।

 नन्दा
 :

 मुझे  कौर  कुछ  नहीं  कहना  है
 ।

 में  उपयुक्त  अवसरों  पर  आवश्यक  कार्यवाही
 करूंगा  |

 महोदय  :  यह  है
 :

 को  पारित  किया  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ga

 अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  विधेयक

 योजना  तथा  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  (ait  :
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 ।

 भझ्रन्तराज्यिक  नदियों  के  जल  ate  नदी  घाटियों  संबंधी  विवादों  न्याय
 *

 निर्णयन  की

 व्यवस्था  करनेवाले  विधेयक  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये
 पप

 पिछले  वर्ष  २६  सितम्बर  को  इस  सभा  नें  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  थां  कि  विधेयक  को  ्

 समिति  कों  २१  नवम्बर  तक  अरपना  प्रतिवेदन  करने  के  लिये  सौंपा  जाये  ।  जैसा कि  सभा

 ज्ञात  संसद्‌  की  दोनों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार  करने  के  बाद  संयुक्त  समिति  ने

 एक  बात  को  छोड़  कर  सभी  बातों  के  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  किया  था  |  उस  बात  को  में  संक्षेप  में
 बताऊंगा  ।

 उस  बात  के  बारे  में  एक  विनती-टिप्पणी  भी  हैं  ।  मूल  विधेयक  में  संयुक्त  समिति  द्वारा  किये

 गये  परिवर्तनों  को  में  संक्षेप  में  बताऊंगा  |  कुछ  अघिक  परिवर्तन  नहीं  केवल  एक  या  दो  परिवर्तन

 ही  महत्वपूर्ण  हैं  ate  दोष  परिवर्तन  शाब्दिक  हैं  ।

 खंड
 ४

 में  एक  विशेष  उद्देश्य  से  परिवर्तन  किया  गया  है  |  मूल  खंड  में  यह  उपबन्ध  था  कि  केन्द्रीय

 सरकार  स्वविवेक-से  किसी  मामले  को  न्यायाधिकरण  को  सौंप  सकती  थी  ।  daa  समिति के  विचार

 में  सरकार  को  स्वविवेक  का  प्रयोग  करने  की  ऐसी  कोई  शक्ति  नहीं  होनी  चाहिये  किन्तु  साथ  ही  यह

 उपबन्ध  किया  गया  था  कि  सरकार  पर  यह  दायित्व  नहीं  डालना  चाहिये  कि  वह  पक्षों  के  बीच  समझौता

 कराने  का  प्रयत्न  करने  का  कर्तव्य  पुरा  किये  बिना  ही  किसी  विवाद  को  न्यायाधिकरण  को  सौंपे  |

 यह  उपबन्ध कर  दिया  गया  है  कि  सरकार  को  यह  अवसर  मिलेगा  कि  वह  बातचीत  करके

 प्रयास
 में  समझौता  कराने  की  कोशिश  करें  ।

 ण

 राष्ट्रपति  at  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किया  गधा

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 विधेयक के  समान  जिसको  हम  ने  at  पारित  इस  विधेयक के  साथ

 भी  यह  समस्या  थी  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  अधिकार  होना  चाहिये  कि  वह  की  नियुक्ति

 के  बारे  में  सिफारिशें  दे  ।  इस  मामले  में  भी  संयुक्त  का  विचार  हू  कि  जब  कि

 करण  को  श्रसेसरों  की  नियुक्त  करने  की  श्रावर्यकता  मालूम  पड़ेगा  अपनी  इच्छानुसार  उनको  चुन

 ले  ai  aaa  के  चुनाव  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  सिफारिशों  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिये

 इस  मामले  में  भी  समिति  ने  सोचा  कि  aaa  की  संख्या  दो  से  कम  नहीं  होनी  यह  बात

 खंड  ४  के  श  भराती  है  ।

 खंड
 ६  में  एक  छोटा  सा  संशोधन हैं  कि  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  भारत  के  सुचना  पत्र  में

 प्रकाशित हो  ।

 संयुक्त  समिति  ने  यही  दो  परिवर्तन  किये  हैं
 ।

 इसके  अतिरिक्त  ate  कोई  भी  महत्व  की  बात

 नहीं  है  १  राज्य  सभा  ने  भी  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  न्  |

 श्री  ल०  ato  मिश्र  व  :  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  क्योंकि  इस

 विधेयक  से  हमें  जल  संसाधनों  का  लाभ  उठाने  में  सहायता  मिलेगी  |  हमारे देश  में  जल  के  न

 धन  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  तक  हम  अपने  जल  संसाधनों  का  केवल  ५,१/२  प्रतिशत

 ही  लाभ  उठा  पाते  थे  ।  बहुत  कम  ऐसी  नदियां  जिनके  जल  का  हम  लाभ  उठाते  हैं  ।  ब्रह्मपुत्र

 नदी  का  हम  मुश्किल  से  १  प्रतिशत  लाभ  उठा  पाते  हैं  |  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  जल  संसाधनों

 site  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है
 ।

 किन्तु  सारे  संसाधनों  का  लाभ  उठाने  में  कुछ  रुकावटें  रही

 जिनको  यह  विधेयक  दूर  करना  चाहता  है  ।

 प्रकार  की  रुकावटों  को  तो  हर  एक  कोई  समझ  सकता  हे  किन्तु  कुछ  राज्यों  के

 हितों  से  पैदा  हुई  रुकावटें  समझ  में  नहीं  जातीं  ।  भारत  एक  प्रति  देश  है और  सारे  संसाधनों  का  उपयोग

 इस  fara  देश  के  विकास  के  लिये  ही  किया  जाता  है  ।  किन्तु  ard  दिन से  प्रतीक  ऐसे

 विवाद  चल  रहे  जिनके  वजह  से  प्रगति  रुकीं  हुई  है  ।

 तक

 ca  orf
 य

 ग
 दे  कि  गए

 ये  वाद-विवाद  तभी  हल  हो  सकते  जब  केन्द्रीय  सरकार  हाथ  में  शौर  अधिक  शक्ति  a  ले

 शर  इनको  हल  करने  की  करे

 जहां  तक  नदी  बोर्डों  का  सवाल  में  समझता  हं  कि  हमने  इस  विधेयक  का  समर्थन  ठीक  ही
 किया  है  ।

 किन्तु  फिर  भी  इस  संबंध  में  में  प्रतीक  श्राद्ावादी  नहीं  क्योंकि  सभी  को
 ०  ८.

 राज्य
 के

 हित  की  चिन्ता  है  कौर  कोई  भी  सम्पूर्ण  देश  के  विकास  की  बात  नहीं  सोच  रहा  है  ।  इसलिये

 यह  मां तना  कठिन  सा  है  कि  राज्य  नदी  बोर्डो  के  परामर्श को  मान  लेंगे  ।

 तक  झन्तर्राज्यिक  जल  विवादों  का  संबंध  हमें  इस  बात
 की

 कोशिश  करनी  चाहिये  कि

 भविष्य  में  राज्यों  पर
 ak  भी

 अधिक  नियंत्रण  हो  ।  मैं  कुछ  जल  विवादों  की  जोर  सरकार  का  ध्यान

 करता  हूं

 पेरियार  जल  विद्युत्‌  योजना  के  बारे  में  मद्रास  श्र  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  के  बीच  विवाद

 है  |
 मेकादातू  जल  विद्युत्‌  योजना  के  बारे  में  मद्रास  ate  मैसुर  के  बीच  बीस  साल

 से
 विवाद  चल  रहा

 है
 शरर

 mir  तक  निपटाया  नहीं  गया  है  ।  तीसरी  aefqare  परियोजना  हैँ  चौथी  हैदराबाद  प्रौढ़ a

 tae  श्नंग्रेजी  में  ।
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 आन्ध्र  के  बीच  राजौरी ear  परियोजना है  ।  पांचवी  योजना  सिक्त  जल  ्  की  कौर  छठी

 वमसाधार  परियोजना  जिनके  संबंध  में  प्रबन्ध  a  उड़ीसा  के  बीच  विवाद  चल  रहे  हें  ।  सातवी

 योजना  तुंगभद्रा  के  संबंध  में  प्रा  प्र  मैसूर  तीन  राज्यों  में  विवाद  चल  रहा  है
 |

 इस  प्रकार के

 अन्तर्राज्यीय विवादों  के  उदाहरण  wea  देशों  में  भी  मिलते  हैं
 ।

 जब  कभी  देश  में  विकास  कार्य  होता  है  जल  संसाधनों  को  उपयोग  में  लाने  के  प्रयत्न किये

 जाते  हैं  ,  तो  स्वार्थों  का  संघर्ष  सा  होता  है  ।  इस  प्रकार की  स्थिति को  काचरू  में  लाने  के  लिये यह

 अवश्यक है  कि  कोई  व्यवस्था  हो  ।  यह  विधेयक  उसका  उपबन्ध  करता  है  औरमैं  समझता हूं  कि

 इस  विधेयक  से  समस्यायें  काफी  हल  हो  जायेंगी ।

 PEE  तक  जल  केन्द्र  का  विषय  रहा  ।  उसके बाद  से  यह  रक्षित  सुची के

 प्रान्तीय  विषय  बना  दिया  गया  कौर  Peay  के  अधिनियम  में  यह  प्रान्तीय  विषय  हो  गया  ।  हमारा

 संविधान  राज्यों  को  ait  प्रतीक  अधिकार  देता  है  ।  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  teal  के  संबंध  में

 स्वार्थों  के  संघर्ष  से  राष्ट्र  के  विकास  में  बाधा  उत्पन्न  न  हो  ।  उदाहरणतया बिहार  की  काशी  नदी  के

 बारे  पश्चिमी  बंगाल  ने  कुछ  आपत्ति  उठाई  थी  ax  बिहार  ak  पश्चिमी  बंगाल में  बीच  कुछ

 मतभेद  उत्पन्न  हो  गये  हें  ।

 इन  दोनों  विधेयकों  में  सरकार  को  ऐसी  कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिससे  व्यवस्था  यदि

 समझानेसे  काम  न  चले  तो  सरकार  राज्य  सरकारों  को  इस  के  लिये  बाध्य  कर  सके  कि  वे  जल  संसाधनों

 का  उपयोग  करने  के  मामले  में  संघ  सरकार  को  पुरा  सहयोग  दें  ।  बाढ़  नियंत्रण  संबंधी  उपायों में  हमें

 सफलता  मिली  है  ,  यद्यपि  कुछ  राज्यों  ने  फिर  भी  पुरा  सहयोग  प्रदान  नहीं  किया  हैं  ।  जल  संसाधनों

 को  उपयोग  में  लाना  देश  के  लिये  wets  महत्वपूर्ण
 गौर

 यह  उस  समय  तक  नहीं  हो

 जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  के  जल  संसाधनों  पर  पूरा  नियंत्रण  न  हो  १०  या  १५  साल

 तक  हम  ऐसे  साधन  जिससे  इस  मामलें  में  हमें  राज्यों  पर  अधिक  नियंत्रण  प्राप्त  हो  सके  |

 पंडित  ना०  मालवीय  में  इस  विधेयक  का  स्वागतਂ करता  हुं  क्योंकि में  यह

 अनुभव  कर  रहा  था  कि  ऐसी  कोई  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  हमारी  way  परियोजनाएं  सफल

 नहीं  हो  सकीं  श्र  साथ  ही  पंचवर्षीय  योजना  में  जिन  योजनाओं  को  सम्मिलित  किया  गया  है  उनमें
 राज्य  सरकारें  हरनेक  प्रकार  के  संकुचित  विचारों  के  कारण  भाग  नहीं  लें  सकीं  ।

 मैं  उन  व्यक्तियों  में  हुं  जो  भारत  की  एकता  के  पुजारी  हैं  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  हमारा  अनुभव  यह

 है  कि  विभिन्न  राज्यों  के  कार्यों  का  समन्वय  नहीं  हो  पाता  प्रौढ़  न  उनका  सहयोग  प्राप्त  हो  पाता  है  ।

 ma  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ,  इसकी  मुझे  प्रसन्नता  है  ।

 में  यह  भी  समझता  हूं  कि  पंचवर्षीय  योजना के  अधीन  जो  निर्माण  कार्य  किये  जा  रहे  उनकी

 देखरेख  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  सुस्ती  की  है  ।  मुझे  aren  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  विधेयक  से

 पूरा  लाभ  उठायेगी  शर  किसी  निणंय  पर  पहुंचने  में  झ्रधघिक  समय  नहीं  लगायेगी  ।  प्राविधिक  विषयों

 पर
 निर्णय

 करनें  में  देरी  लग  सकती  है  ate  में  इसके  लिये  समय  की  सीमा  भीਂ  निर्धारित  नहीं  करना

 परन्तु  मुझे  विश्वास  हे  कि  योजना  मंत्री  इस  बात  को  ध्यान  रखेंगे  कि  बातचीत  को  अ्रधिक

 लम्बा न  किया  जाये

 एक  व्यक्ति  का  जो  प्रधिकरण  बनाया  जा  रहा  उसके  संबंध  में  में  इस  विच।र  का  पूर्ण  समर्थन
 करता हूं

 कि  इंस  अधिकरण  में  उच्चतम  न्यायालय  का  वर्तमान  अथवा  भूतपूर्व  न्यायाधीश  होना

 इसके  साथ  weet  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध  होने  के  फलस्वरूप  उनकी  सहायता से  अधिकरण  का
 एक  न्यायाधीश  जो  निर्णय  करेगा  वह  एक  प्रकार  से  सामूहिक  निर्णय  होगा  ।  मैं  इसका  तो  समर्थन

 नहीं  करता
 कि

 प्रधिकरण  में  एक  से  अधिक  व्यक्ति  रखे  परन्तु  मुझे  यह  विश्वास है  कि  दो

 सरों  को
 अनिवार्य  रूप  से

 रखे  जाने  का  अनुज
 I

 दन  किया  जायेगा  |  pent  eS

 मल  wast  में  ।
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 श्री qo  ये०  रडी
 :

 हम  एक  ग्रसे  से  इस  विधेयक  की  प्रतीक्षा  कर  रहे
 थ  ।

 अनेक  विवादों  का  निबटारा  करना  शेष  हैं  ।  राज्यों  का  पुनर्गठन  करने  के  कारण  जल-संबंधी  विवाद

 फिर  उठेंगे  site  उनको  निबटाने  के  लिये  इस  विधेयक  की  श्रावस्यकता  थी  ।

 इस  विधेयक  में  कुछ  त्रुटियां  जिनको  दूर  करने  के  लिये  मेंने  कुछ  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।

 खंड  ४  में  बातचीत  द्वारा  पिये  गये  समझौतों का  उल्लेख  है  ।  इन  समझौतों  को  करने  में

 कितना समय  लगेगा  ?  यदि  हम  कोई  अवधि  निश्चित  किये  बिना  इसका  उपबन्ध  करेंगे  तो  मुझे

 भय  है ंकि  एक  समझौता  करने  में  बरसों  लग  जायेंगे  ।  इसलिये  waft  sara  निश्चित  की  जानी

 चाहिये  |

 दूसरी  बात  प्रस्तावित  प्रधिकरण
 के

 न्यायाधीशों  की  संख्या  के  बारे  में  है  ।  इसमें  केवल  एक

 न्यायाधीश का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  में  इसको पर्याप्त नहीं  क्योंकि  केवल एक  ही

 दीद  को  रखने  से  लोगों  को  उतना  विश्वास  नहीं  रहेगा  |  इसके  अतिरिक्त  यह  भी  हो  सकता  है  कि  उचित
 न्याय न  किया  जाये  ।  इसलिये  यदि  के  स्थान  पर  gear  अधिक  व्यक्तिਂ  रख  दिया  जाये

 तो  ठीक  होगा  में  मंत्री  महोदय  से  कपिल  करता  हूं  कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करें
 ।

 tafsa  ठाकुरदास  भागने  )  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  एक-दो  बातें  कहना

 चाहता हं  ।  विधेयक को  खंड  ११  संविधान के  श्रनुच्छेंद  १३६  के  प्रतिकूल  है  ।  इसलिये  में  नहीं  कह

 सकता कि  धारा  ११  को  अधिनियमित  करना  हमारे  लिये  कहां  तक  उचित  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  इस  संबंध  में  में  over  ध्यान  संविधान  के

 अनुच्छेद  २६२२)  की  प्रो  ग्राकृष्ट करना करना  चाहता हूं  |

 पंडित  ठाकुरदास  भागने  :  कौन  सा

 :  अ्रमुच्छंद  जल  संबंधी  विवाद  ।  माननीय  सदस्य  बैठकर

 से  उसे  देख  सकते
 इस

 बीच  में  पंसद  ard  मंत्री  से  कहूंगा  कि  ते  संयुक्त  समिति
 ai

 प्रतिवेदन
 प्रस्तुतਂ कर  दें  ।

 बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  (  राज्य  क्षत्रों  का  हस्तांतरण )  विधेयक

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  पंडित  गो०  ब८  पन्त  की  ग्रोवर  से  मैं  बिहार  से

 पश्चिमी  बंगाल  को  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  का  हस्तांतरण  तथा  तत्संबंधी  मामलों  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  संबंधी  संयुक्त-समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  सुबोध  greet  रक्षित-अभुसुचित  झ्रादिम  :  में

 एक
 औचित्य  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं

 ।
 जब

 समिति
 का  प्रतिवेदन  aa  सम्मति  से  स्वीकार  कियाः  जा

 चुका  है  तब  उस  पर  श्रीमती  टिप्पण  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 Tora  महोदय
 :

 इसमें  कोई  औचित्य  seq  नहीं  जिस  समय  विधेयक  लाया  जायें

 उस
 समय

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  श्रीमती  fever  बिचार
 किसा

 जाये
 अथवा

 eh
 a

 मूल  ७५ अंग्रेजी  में  ।
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 ठाकुरदास  भार्गव
 मंत्री  महोदय  के  उत्तर  विचार  करने  के  लिये  आपने  मुझे

 जो  थोड़ा  समय  दिया  हैं  उसके  लिये
 में

 arta  आभारी ह  ।  मुझे  इस  प्रदान  के  उठ  न  प  खेर  है  कौर

 संविधान के  अनुच्छेद  २६२  को  पढ़ने  से  मुझे  यह  विश्व
 स  हो  गया  है  कि  विधेयक  बि  स्कूल  of  तत

 मुझे
 एक

 छोटी
 सी

 बात  कहनी
 है  ।  मेरे  पूरव  वक्त

 ने
 कहा  हू  कि  कुछ  अवधि  निर्धारित

 की  जानी  चाहिये  |  में  भी  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहू  एक  ag  अथवा  तीन

 जितनी  वह  उपयुक्त  उतनी  रवि  नि  वारित  कर  दें  ।  यदि  सरकार  का  ध्यान  किसी  मामले  की

 झोर  ग्रा कर्षित  तो  उसको  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी
 चाहिये

 कि  उचित  समय  के  भीतर  उसको

 अधिकरण  के  aye  कर  दिया  जाये  ale  ध्फ्  निर्णय  किया  जाये  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 साथ  अपनें  संशोधन  संख्या  १,  २  भ्र ौर  ३  के  बारे  म  में  सर  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं
 कि  जब

 प्रश्न
 यह  हो  कि

 विवाद  कया  है
 तब

 हमको
 उस

 विवाद
 की

 जड़  को  समझना  होगा
 ।  विधेयक

 के
 खंड

 ३
 में

 कहा  गया  है
 कि

 यदि
 '

 राज्य
 को

 यह  प्रतीत  हो  कि  किसी  अन्य  राज्य  ने  अपने
 किसी

 काय  से  भ्रन्तराज्यिक  नदियों  के  जल  में  उस  राज्य  के  हितों  को  ठेस
 पहुंचायी है

 तो
 वह

 .  प ।''  यह

 उपबन्ध  तो  दिया  गया  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  ऐसा  हो  सकता
 हूं

 कि  वह  दूसरा  राज्य

 लिका  संबंधी  कोई  कार्य  न  अथवा  किसी  कार्य  को  न  करके  पहलें  राज्य  के  हितों  को  ठेस  पहुंचा
 सकता  है  ।  इसलिये में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  जल  विवादों  का  निर्णय  इसी  प्रकार  किया  जाना

 चाहिये  जिससे  यथासंभव  fie  विवाद  खंड  ३  के  ग्रन्तरगत  सकें  कौर  उन  पर  facia  किया  जा  सके  ।

 इसी  प्रकार  किसी  एक  राज्य  के  निवासी  नदी  के  प्रवाह  में  ऐसी  रुकावट  डाल  सकते  हें  जिससे

 उसका  पानी  sae  राज्य  में  न  जा  सके  ।  ऐसे  मामले  भी  जिनमें  राज्य  के  लोगों  ने  बाधा  डाली

 खंड  ३  के  अन्तगत ग्रानं प्रदान  चाहिये  |

 इसी  प्रकार  यदि  कोई  राज्य  जल  के  वितरण  श्रद्वा  नियंत्रण  में  किये  गये  समझौतों की
 को  पूरा  न  कर  तो  इस  प्रकार  के  खंड  २  के  peta  aa  ।

 परन्तु  मान
 लीजिये

 कि  यदि  वह  राज्य  उस  समझौते  का  ऐसा  निर्वचन  करे  जो दूसरे  राज्य  को  स्त्रीकार्य  नहं  त्र  वह
 विवाद  भी

 केन्द्रीय
 सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  भ्रायेंगा  ।  क्योंकि  इसमें  झगड़ा  केवल  शर्तों

 के
 faaaa  का  है  ।  इसलिये  जब  तक  विधेयक  के  उपबन्धों में  ऐसे  मामलों  को  सम्मिलित  न  किया

 तब  तक  हम  इस  विधि  से  भ्रमित  लाभ  नहीं  उठा  पायेंगे  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  विधि  के  उपबन्धों  को  af  से  अधिक  व्यापक  चाहियें

 जिससे  कि  सभी  विवादास्पद  मामलों  को  अधिकरण  को  सौंपा  जा  सके  विवादों  के  फलस्वरूप

 राज्यों  के  बीच  कटुता  न  उत्पन्न  हो  शौर  लोग  भीਂ  भ्रन्तर्राज्यिक  नदियों  से  पूर्ण  लाभ  उठा  सकें  ।

 श्री  दी०  चल  )  जिस  समय  स्वतंत्र  भारत  का  इतिहास  लिखा

 उसके  शानदार
 अध्यायों

 में  से  एक  हमारे  देश  की
 नदी-घाटी

 परियोजनाओं  के  बारे  में  होगा  ।  ौर

 इसका  अधिकांश  श्रेय  हमारे  योजना  मंत्री  को  है  |  में  समझता  हूं  कि  यह  विधेयक
 हमारी

 नदी  घाटी

 परियोजनाओं को  ग्रसित  आरके बेहतर  आधार पर रखना पर  रखना  चाहता  है  ।  इसलिये  में
 इसका

 स्वागत  करता  हूं
 ।  परन्तु जैसा  मेरे  मित्र

 श्री ल०  ना०  मिश्र
 ने  कहा

 इस
 विधेयक

 ने
 हमारे

 राज्यों

 का  खेदजनक  प्रान्तीयतावादी  दृष्टिकोण  स्पष्ट  कर  दिया  उदाहरण  के  लिये  भाखड़ा-नंगल  बांध

 को  ही  लीजिये
 ।

 इससे  आजकल  इतना  लाभ  हो  रहा  है  परन्तु  एक
 छोटी  सी

 देशी  रियासत
 की

 जिद

 के  कारण  इसका  निर्माण  कार्य  वर्षों  रुका
 रहा

 ।  इसलिये  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  विधेयक  हमारे  सब

 देशवासियों  को  बड़ी  संख्या  में  लाभ  पहुंचाये गा  ।
 क  ह

 ्  में  ।
 2--211  L.  5./56
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 दी०  चे  फार्मा

 wa  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  जिन  पर  माननीय  मंत्री  विचार  इस  विधेयक  से

 अनेक प्रशन  उठते  इसमें  कहा  गया  है  कि  बातचीत  असफल  होनें  पर  विवादों  को  एक

 करण  के  सुपुर्दे किया  जायेगा  बात  तो  बड़ी  अ्रच्छी  हैं  ,  परन्तु  में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  बात

 किस अवस्था में  प्रारम्भ  वह  कबतक  चलती  रहेगी  कौर  किस  अवस्था  में  पहुंच  कर  सरकार

 यह  समझेगी  कि  इस  समय  पंचनिर्णय  झ्रावव्यक  है  |

 ऐसे  विवाद  जिसका  संबंध  एक  से  भ्रमित  राज्यों  से  एक  व्यक्ति  वाले
 करण  सुपुर्द  मेरे  विचार  में  उचित  नहीं है  ।  न्यायाधिकरण  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाई

 जानी  चाहिये  ।

 विधेयक के  खंड  ५(३)  में  कहा  गया  हैं  कि  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  पर  विचार  करने  के  बाद

 यदि  सरकार  को  किसी  नई  बात  पर  परामर्श  अथवा  पथ  प्रदर्शन  की  प्रा वश्य कता  तो  वह  तीन  मास

 के अ्रन्दर्‌  उसको  पुनः  न्यायाधिकरण को  सौंप  सकेगी  ।  में  तो  कहुंगा  यदि  इसी  ढंग  से  काम
 करना

 है  तब  तो  इस  विधेयक का  उद्देश्य  ही  समाप्त हो  जायेगा  ।  में  तो  समझता हं  कि  न्यायाधिकरण
 को  सौंपने  के  समय  निर्देश  पद  ठीक  ढंग  से  निश्चित  किये  जाने  चाहियें  श्र  निणंय  प्राप्त  होने  पर

 गीत  सरकार  को  उसे  क्रियान्वित  करना  चाहिये  ।  किसी  मामले  को  बार  बार  न्यायाधिकरण  के  पास

 भेजना  उचित  नहीं  होगा  ।

 में  समझता  हूं  कि  विधेयक  के  खंड  १३  को
 समझना  बहुत  कठिन

 जिन  विषयों
 को

 करण  को  सौंपा  जाना  उनमें  से  अधिकांश  बिलकुल ही  अस्पष्ट  शिकायत किस  रूप  में

 यह  किस  करवा
 र

 से  पेश  की  ये  सब  बातें  प्रविष्ट  हूँ  ।  में  समझता  हूं  कि  इन  सब  मामलों  के  बारे

 में  एक  निहित तरीका  चाहिये
 ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  सुझाव  दूंगा
 कि  वह  इस  संबंध  में  स्पष्ट  निर्णय  दे

 ।

 जिन  मामलों  में  न्यायाधिकरण  को  दीवानी  अदालतों  के  अधिकार  प्रदान  किये  जाते  उनके

 बारे  में  विधेयक  में  ही  स्थिति  स्पष्ट  की  जानी  चाहिये  यह  बात  नियमों  में  नहीं  रखनी  चाहिये  थी  ।

 न्यायाधिकरण  के  न्यायाधीश  को  दिये  जाने  वाले  भत्तों  शादी  के  संबंध  में  मुझे  विशेष  कुछ  कहना

 तो  नहीं  परन्तु  में  जानना  चाहता  था  कि  उनको  कितना  वेतन  aris  दिया  जायेगा  |

 यह  कहा  गया  है  कि  जो  नियम  बनायें  जायेंगे  वे  १४  दिनों  तक  सभा-पटल पर  रखे  जायेंग े।
 खंड  १३  का  महत्वपूर्ण  विषयों  से  सबंध  है  प्रौढ़  इसके  अधीन  बनाये  गये  नियम  सामान्य  प्रकार

 के  तो  होंगे  वे  तो  बुनियादी  नियम  होंगे  |  इसलिये  उनको  ३०  दिन  तक  सभा-पटल  पर  रखना

 चाहिये  |

 जेसा  मेंने  आरम्भ  में  कहा  में  इस  विधेयक का  स्वगत  करता  परन्तु साथ  ही  मंत्री

 महोदय  से  मेरा  नगर  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  के  संबंध  में  जो  प्रश्न  उठायें  wa  हें  वह  उनका  उत्तर  दे

 जिससे  इसको  यथासंभव  शांत  चित्त  से  पारित  किया  जा  सके  ॥

 श्री  कठ  Fo  बसु  जैसा  कि  यहां  दिये  गये  भाषणों  से  प्रतीत  होता  है
 इस  विधेयक  को  सम्पूर्ण  सभा  का  सामान्य  समन  प्राप्त  है  ।  देश  के  झा धिक  श्र  सामाजिक  जीवन  में
 नदियों  का  स्थान  अत्यंत  महत्वपूर्ण  है  ।

 जेसा  कि  प्रोफेसर  शर्मा  ने  कहा  है  कि  नये  भारत  के  इतिहास  में  सड़कों  दौर  नदी  घाटियों
 को  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  होगा  ।  हम  लोग  नदी  घाटियों  को  विकसित  करने  भर  नदी

 पानी  को
 उपयोग  में  लाने

 की
 नयी  योजनाओं  के  समर्थक  हैं  ।  इसलिये  हम  यह अनुभव  करते  हैं  कि

 जो  अनावश्यक  झगड़े  शौर  कठिनाइयां  प्राकृतिक  संसाधनों  जो  हमारे  देश  में  बहुतायत  से  पायें
 जाते  पूर्ण  उपयोग  करने  में  बाधक  सिद्ध  होती  उनको  दूर  करने  के  लिये  सरकार  तथा

 मंडलॉको
 पूर्ण  कोशिश  करनी  चाहिये  |

 मूल  ७ क प्रग्रज  में  ।
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 पूर्वे  वक्ताओं  ने  ऐसी  हरनेक  योजनाओं  को  पुरा  करने  में  विलम्ब  के  परिणामों  का  उल्लेख

 किया  जिनको  कि  यदि  समय  पर  प्रारम्भ  तथा  पुरा  किया  गया  होता  तो  उनसे  स्वाभाविक  रूप  से

 ही  देश  की  बहुत  उन्नति  होती  ।  इसलिये  हम  समझते  हें  कि  विधेयक  संबंधित  राज्यों  के  बीच

 उत्पन्न
 होने  वाले  विवादों  को  रोकने  में  बहुत  उपयोगी  सिद्ध  होगा  ।  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  मतभेद

 होना  स्वाभाविक  इसलिये  उनके  निबटारे  के  लिये  किसी  व्यवस्था  का  होना  भी  झावइ्यक  हैं  ।

 हमें  खुशी  हैकि  सरकार  यह  विधेयक  उपस्थित  कर  वह  कार्य  पूर्ण  कर  रही  है  |

 विधेयक के  खंड  (३)  में  विवादों  की  तीन  श्रेणियों  का  उल्लेख  है  ।  में  मंत्री जी  से  जानना

 ता हुंग  कि
 क्या  विवाद  का  निपटारा  करने  के  लिये  न्यायिक  अ्रधिकारी  की  नियुक्त  करते  समय

 मार्गों  के  पारस्परिक  लाभप्रद  प्रयोग  उन  क्षेत्रों  की  समद्धि  को  भी  ध्यान  मं  रखा  जायेगा  ?  मान

 लीजिये कि  एक  नदी  कौर  खਂ  राज्यों  में  से  होकर  बहती  है  ae  तो  उन्नत  होने  के  कारण

 जल  संसाधनों  का  प्रयोग  करता  है  किन्तु  उनका  प्रयोग  करने  में  अचम्भे  है  भविष्य  में  उनका

 प्रयोग  करना  चाहता  है  ।  तो  श्राप  *कਂ  के  च  मा  निर्णय  कैसे  करेंगे
 ?

 इसलिये  इन  चीजों  पर  विचार

 किया  जाना  विशेषकर  जब  कि  carga
 में  विभिन्न  भागों  की  उन्नति  की  प्रबन्ध  भिन्न

 भिन्न  एक  क्षेत्र  में  तो  नदियो ंके  पानी  का  प्रयोग  नहीं  होगा  दूसरा  क्षेत्र  उससे  विद्युत्‌
 उत्पन्न

 करना  चाहेगा  जैसा  कि  यूगोस्लाविया  में  किया  जाता  है  ।  एक  राज्य  उन्नत  नहीं  है
 किन

 कल  वह  उन्नत  हो  सकता  हैँ  अरस्तु  किसी  राज्य  को  ऐसा  कार्य  नहीं  करने  देना  चाहिये  जो  दूसरे  के

 लिये  हानिकर  हो  ।

 देश  के  प्राथिक  प्रायोजन  को  देखते  हुए  में  समझता  हुं  कि  जब  न्यायिक  अधिकारी  की  नियुक्ति

 होगी  तो  जब  तक  उसके  निर्देश  पद  निर्दिष्ट नहीं  किये  जायेंगे  तब  तक  वह  कानूनी  दृष्टिकोण

 एगा  जो  उस  क्षेत्र  की  आधिक  प्रगति  के  लिये  wea  में  बाधक  हो  सकता  है  ।  में  इस  संबंध  में  fay

 नहीं  कहूंगा क्योंकि  मंत्री  जी  देश  के  विभिन्न  भागों  की  समस्याओं  से  भली  प्रकार  परिचित  हैं

 जहां  तक  न्यायाधिकरण  की  संरचना  का  संबंध  में  स्वयं  यही  चाहूंगा  कि  उसमें  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  वर्तमान  न्यायाधीश  ही  रहें  ।  में  निवृत  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  विरुद्ध  हूं  क्योंकि

 लोग  ag  समझते  हैं  कि  केवल  वे  न्यायाधीश  जो  कुछ  व्यक्तियों  के  मित्र  भ्रतिवारधिकी  नियुक्त  पायें  गे

 में  समझता  हुं  कि  १९३५  के  अधिनियम  में  एक  ऐसा  उपबन्ध  था  कि  जब  कभी  कोई  नदी-संबंधी  विवाद

 उत्पन्न  हो  तो  बोले  का  शअ्रध्यक्ष  संघीय  न्यायालय  का  न्यायाधीश  होना  चाहिये  ।

 न्यायाधिकरण  में  श्रसेसरों  की  नियुक्ति  का  श्रीमती  उपबन्ध  उचित  नहीं  है  क्योंकि
 न्यायाधीश

 किसी  विवाद  का  निर्णय  करने  में  कितना  ही  दक्ष  क्यों  न  हो  वह  प्राविधिक  ज्ञान  नहीं  रखता
 जो

 नदी  संबंधी  विवाद  के  संबंध  में  आवश्यक  हैं  ।  यह  ठीक  हैं  कि  यदि  किसी  समझौतेका  निर्वाचन

 करना  है  तो  वह  उनके  लिये  सरल  होगा  जैसा  कि  खंड  (३) के  उपखंड  में  उपबन्ध  परन्तु

 जब  उन्हें  विवाद  के  संबंध  में  यह  fos  करना  होगा  कि  एक  राज्य  ने  जो  कदम  उठाया  है  वह  दूसरे

 के  लिये  हानिकर  है  या  तो  में  समझता  हुं  उनका  ज्ञान  रहेगा
 ।

 मुझे  याद  है  कि  बंगाल

 अपनी  स्वीकार  की  थी  ।
 विभाजन  परिषद  के  एक  सदस्य  न्यायाधीश  ने  एक  बैठक  के  दौरान  में  बंगाल  के  स्थान वृत  के  संबंध  में

 डा०  लंका  सुन्दरम  :
 यदि  ऐसा  है  तो  श्राप  उच्चतम  न्यायालय  के

 धीशों  को  उसमें  रखते  ही  क्यों  हैं  ?

 fat  क०  Fo  बसु  :
 असेसर का उपब

 का  उपबन्ध  इसमें  है
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  यह  उपबन्ध  झूमती
 हो  ।

 जब
 कभी  कोई  न्यायाधिकरण

 नियुक्त
 उसमें

 कम  से
 कम  दो  असेसर  ऐसे  हों  जो  प्रविधिज्ञ

 मूल  zi ग्रेजी है  में  ||
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 ११  PEAR

 श्री  कठ  कठ

 हों  गौर  समस्या  जानते  हो  ।  कुछ  मित्रों  ने  इस  खंड  के  संबंध  में  संशोधन  रखे  हैं  ।  में  समझता हूं  कि

 मंत्री  जी  इस  बात  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  वे  मतभेद  देश  के  विकास  ate  पुर्ननिर्माण  में  बाधक
 न  हो

 सरकार  देश  के  समक्ष  प्राकृतिक  संसाधनों  का  उपयोग  करने  का  प्रयत्न  करेगी  |

 में  भी  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूँ
 ।  प्रान्तर

 में
 डा०  रासा  राव

 नदियां  बहुत  इसलिये  वहां  विवाद  भी  बहुत  हैं
 ।  इसका  उड़ीसा  के  साथ  जो  विवाद  था  वह  कुछ

 दिन

 पूर्व  हल  हो  गया  है  ।  वंस धारा  परियोजना  पर  बहुत  समय  से  चर्चा  चल  रही  है  ।  उसके
 निर्माण

 उड़ीसा का  कुछ  भाग  डूब  जायगा  इसलिये  as  प्रिया  लगा  रहा  केन्द्रीय सरकार  को  चाहियें  कि

 वह  उसके  निर्माण  के  भ्रौचित्य  का  निर्णय  करे  ।

 यट  wear  है  कि  विवादों  के  निर्णय  के  लिये  व्यवस्था  की  जा  रही  हैं  ।  नया  मध्य  प्रदेश प्राय

 दिल्‍ली  से  लेकर  झान
 तक

 फैला  दुगना
 ।  अभी  हमारा  उसके  साथ  कोई  विवाद  नहीं  है  परन्तु  भविष्य

 में  हो  सकता  =

 मदि  कोई  विवाद  उत्पन  होगा  तोशक  feafa  हुए  रहेगी

 |  इसलिये  भ्रान्ति  के

 लोगों  के  लिये  यह  विधेयक  विशेषतौर  से  ।
 गोदावरी  नदी  पर  जब  कोई  परियोजना

 ah  होगी  तो  उसमें  ara  कठिनाइयां  का  सामना  होस  थी  संभावना है  ।  तुंगभद्रा के  संबंध  में
 भी  हमें

 कठिनाइयां हें  ।  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मेरे  मित्र  ने  विवादों  के  निर्णय  के  संबंध  में  समयावधि  निश्चित  करने  की  आवश्यकता की

 ait  संकेत किया  है  ।  यह  उचित  है  ।  एक  निश्चित  प्रविधि  में  विवाद  का  निर्णय  हो  जाना  चाहिये  ।

 इसलिये  हमने  एक  संशोधन  रखा  है  कि  यह  अवधि  छे  महिने  की  रखी  जाय  ॥

 न्यायाधीशों  के  संबंध  में  माननीय  श्री  बसु  कह  चुके  हैं  कि  निवृत्त  न्यायाधीशों  को  सम्मिलित
 न  किया  जाय  ।  में  नहीं  समझ  सका  कि  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  भ्रतिवयस्ककता  प्राप्त

 arent  के  रखने  के  पक्ष  में  क्यों  है
 ?

 नदियों  के  जल  से  संबंधित  यह  विवाद  बहुत  समय  से  चला  रहा

 है  लाखों  व्यक्तियों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ता  इसलिये  हमें  सेवामुक्त  न्यायाधीशों
 को

 ही  लेना

 चाहिय े।

 कुछ  जटिल  विवाद  भी  हो  सकते  हैं  जिनपर  एक  से  अधिक  व्यक्तियों  द्वारा  विचार  किए

 जाने  की  झ्रावश्यकता होती  है  ।  ऐसे  मामलों  में  मुख्य  न्यायाधिपति  को  एक  से  झ्र धिक  व्यक्तियों  को

 मध्यस्थ  नियुक्त  करने  का  अ्रधिकार  होनी  चाहिये
 ।  परन्तु  विधेयक  में  केवल  एक  व्यक्ति  का  उल्लेख

 मुख्य  न्यायाधिपति के  शक्ति  के  अधिकार  को  इस  तरह  सीमित  नहों  रखना  चाहियें  ।

 विधेयक  के  खंड  ८  में  कहा  गया  है  कि  धारा  ३  अथवा  धारा  ४  में  किसी  भी  बात  के  रहते

 किसी
 भी

 ऐसे  विवाद  को  न्यायाधिकरण  को  निर्दिष्ट  नहीं  किया  जायेगा  जो  १९५५  के  नदी  बोर्ड

 अधिनियम  के  श्रन्तगंत  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  निर्दिष्ट  किया  जाय  ।  इस  पर  मुझे  एक  भ्रांति  है
 ।

 यदि  मामला  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  निर्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  तो  कठिनाई  नहीं  है  ।  यहां हम  उन

 मामलों  को  छोड़  रहे  हैं  जो  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  निर्दिष्ट  कर  दिये  गये  हों  ।  वह  मध्यस्थ

 निर्णय  के  लिये  निर्दिष्ट होगा  |  परन्तु  मुझे  संदेह  है  कि  क्या  इससे  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  निर्दिष्ट

 किये  जानें  की  rarer  में  न्यायाधिकरण  को  निर्दिष्ट  करने  पर  रोक  लगती  है
 ।

 यदि  ऐसा  मामला है

 जो  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  निर्दिष्ट  किया  गया  है
 तो  में  समझ  सकता  हूं

 ।  पर  यहां  तो  यह  कहा  गया
 हैं  कि  निर्दिष्ट  किया  जाय  ।'  श्राप  कैसे  जानते  हैं  कि  वह  निर्दिष्ट  किया  जायगा  ?  इसलिये

 स्पष्ट कर  देना  चाहिये  ।

 नियमों  के  संबंध  में  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  नियम
 बना  सकेगी  ।

 हमने  संशोधन  रखा  है  कि  नियम
 ३  महिने  के  इन्दर  अवश्य  बन  जाने  चाहिये

 ।  यह

 इसलिये
 कहा  गया  है  कि  इस

 art
 में  देर

 न  हो  ।

 in  अ
 +H  a  गज़ा  मं
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 Tart  अध्ययन  यह  विधेयक  बहुत  समय  से  अपेक्षित था  ।  नये  राज्यों  के  गठन

 के
 बाद  श्रन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  अधिक  उत्पन्न  होंगे  जैसा  कि  भ्र भी  मद्रास  राज्य  के  सदस्यों  के

 भाषणों

 से  प्रकट  हुआ  हैं
 ।  इसलिये  राज्यों  के  बीच  जल  के  संबंध  में  हरनेक  प्रकार  के  विवाद  उत्पन्न  होने  की

 संभावना  हैं  |  पहले  भी  जब  इस  तरह  के  विवाद  उत्पन्न  होते  थे  तो  राज्य  वापस  में  ही  मध्यस्थ  निर्णय

 द्वारा  उनका  निपटारा कर  लेते  थे  ।  परन्तु  यह  अधिक  शभ्रच्छा  है  कि  इसके  बारे  में  संसद्‌  द्वारा  उपबन्ध

 कर  दिया जाय  ।  संबंधित  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  करें  प्रौढ़  यदि  बातचीत  से  हल  न  निकलें

 तो  केन्द्रीय  सरकार  न्यायाधिकरण की  नियुक्ति  करे

 राज्य  इसके  लिये  aga  उत्सुक  हैं  कि  जैसे  ही  यह  कानून  बन  जाये  वे  अपने  विवाद  पेश  करें I

 इसलिये  इसके  अ्रन्तगंत  नियम  शीघ्र  बनने  चाहिये
 ।

 तभी  हम  बहुत  सी  योजनाओं  को  कार्यान्वित
 कर  सकेंगे  ।  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  भी  हरनेक  वक्तव्य  व  उनके  वाद-प्रतिवाद  प्रकाशित  होते  हैं

 और  सरकार  को  प्रेस  नोट  जारी  करने  पड़ते  पेरियार  तथा  पेराम्बीकुलम के  संबंध  में  समाचार

 छपे  थे  कि  मद्रास  सरकार  त्रावणकोर-कोचीन के  जल  का  अनाधिकृत प्रयोग  कर  रही  ह  ।  अस्तु

 न्रावणकोर-कोचीन सरकार  को  जांच  कर  के  उसका  खंडन  करना  पडा  I

 जहां  तक  डा०  रामा  राव  के  इस  सुझाव  का  संबंध  है  कि  न्यायाधिकरण  में  एक  से  अ्रघिक  सदस्य

 होने  चाहिये  में  नहीं  समझता  कि  उसमें  कोई  विशेष  तर्क  हैं  ।  में  नहों  समझता  कि  उच्च  न्यायालय  के

 न्यायाधीश
 की

 कोटि  के
 को

 निर्णय  करने  में  कोई  कठिनाई  होगी
 ।

 मेरे  विचार  में  बेंच
 की

 कोई  प्रा वश्य कता नहीं  है  |  राज्य  स्वयं  ही  मामले  का  निर्णय  कर  सकते  हूं  परन्तु  चूंकि  छोटे  छोट  हारना

 विवाद  यहां  वहां  होगे  इसलिये  हम  इस  न्यायाधिकरण की  व्यवस्था  कर  रहे  हें  जिसके  निर्णय

 गीत  पक्षों  को  मानने  होंगे  ।  प्रारंभिक  चर्चा  राज्यों  के  बीच  ही  होगी  कौर  प्रीत  में  वह  न्यायाधिकरण

 के  सामने
 गये  |

 मुझे  इस  पर  कोई  प्रापत  नहीं  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  को  न्यायाधिकरण  में  एक
 से

 अधिक  व्यक्ति  की  नियुक्ति  करने  कि  afar दे  दी  जाय  ।

 डा०  लंका  सूरज  में  इस  विधेयक  के  सिद्धांत  का स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  देश  में  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  के  इस  प्रकार  के  विवादों  में  हस्तक्षेप  करना

 आसमान  में  ऐसी  बहुत  सी  नदियां  हें
 जो

 दूसरे  राज्यों  से  निकलती  हैं
 ।  हमारे  राज्य  में

 योजनायें  चल  रही  हैं  जिनमें  से  एक  तुंगभद्रा  परियोजना  भी  है  ।  में  तुंगभद्रा  के  संबंध  में  बहुत  विस्तृत

 उल्लेख नहीं  करना  चाहता  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  सभा  का  प्रत्येक  सदस्य  यह  जानता  होगा  कि  इसके

 संबंध  में
 ग्रान्ट्स  को  कसी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  हैं
 ।

 इसलिये  में  समझता  हूं  कि  जब
 कोई

 राज्य  एसा  कोई  विवाद  केन्द्र  के  सामने  उपस्थित  Ht  तो  उसका  मध्यस्थ  निर्णय  करने  के  लिये

 इस  प्रकार  का  न्यायाधिकरण  नियुक्त  किया  जाना  चाहियें  ।  अस्तु  में  प्रभारी  मंत्री  जी  को  इस  प्रकार

 का
 विधेयक  उपस्थित  करने  पर  बधाई  देता  हूं  क्योंकि  इस  प्रकार  के  विवाद  wa  हल  हो  सकेंगे  ।

 परन्तु  मेरी  भ्रापत्ति  यह  है  कि  खंड  ६  भ्र  खंड  ११  कुछ  भ्र संगत  हैं  ।  खंड  ६  में  कहा  गया  है  कि

 सरकार  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  सरकारी  सूचना  पत्र  में  प्रकाशित  करेगी
 a

 वह  संबंधित
 पक्षों  के  लिये  बंधनकारी  होगा  तौर  खंड  ११ .  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  किसी  भी  अन्य  कानून  में  किसी

 भी
 बात  के  रहते  हुए  भी  किसी  भी  न्यायालय  को  किसी  जल  संबंधी  विवाद  के  संबंध  में  क्षेत्राधिकार  प्राप्त

 नहीं  होगा  जो  इस  अ्रधिनियम  के  अन्तर्गत  किसी  न्यायाधिकरण  को  निर्दिष्ट  कर  दिया  जाय  प्रदान

 यह  है
 कि

 भ्रमित  की  santa  देने  में  क्या  प्राप़्ति  है
 ?

 श्री  यह  स्वयं  संविधान  द्वारा  निषिद्ध  हैं  |

 लंका  सुन्दरम  :  मान  लीजिये  भारत  सरकार  आर  और  उड़ीसा  के  बीच  विवाद  का

 निर्णय  करने  के  लिये  न्यायाधिकरण  नियुक्त  करती  है  तो  उसके  निर्णय  के
 झाग  और

 कपिल
 करने

 पर
 प्रतिबन्ध क्यों  हो  ?  में  माननीय  मंत्री  म  रत

 p | श्री  वें०  qo  यह  संविधान के  aaa  निषिद्ध  है
 ——

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 लंका  सुन्दरम  :  तो  संविधान  में  संशोधन  करना  चाहिये  जेसा  कि  हम  पहले  कई  बार

 कर  चके

 प्रश्न  यह
 ह

 कि  यह  प्रतिबन्ध  क्यों  हैं  में  समझता  हुं  कि  डा०  रामा  राव  ने  भ्र भी
 जो

 कुछ  कहा  हैं  वह  बहुत  महत

 वपूर्ण  खंड २२ (२ (२)  में  यह  उपबन्ध है  कि
 मध्यस्थ  निर्णायक  भारत

 मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  उन  व्यक्तियों  में  से  नियुक्त  जायगा  जो  उच्चतम

 a  के  न्यायाधीश हो  अथवा  रह  चुके  हो  अथवा  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश  हों  में
 समझता  हुं  कि  यह  मामला  प्रविधिक  महत्व  का  है  ।  इस  में  न्यायाधीशों को  कयों  लातें

 को  क्यों नहीं  लाते  ?

 श्री  कासलीवाल  वे  भ्र से सर  होंगे  ।

 लंका  सुन्दरम्  हम  में  से  बहुतसे  व्यक्ति  बहुत  सी  समितियों में  असेसर रह
 चुके  हैं

 सलीबें  जानते  हैं  कि  उनके  वही  अधिकार  नहीं  होते  जो  सदस्यों  के  होते  हैं  ।

 प्रशन  यह  है  कि  इसको  कानूनी  वाद-विषय  बनाने  के  बजाय  श्राप  उसे  प्राविधिक  वाद-विषय

 नहीं  बनाते  जिसको  संबंधित  पक्ष  निश्चय  ही  पसंद  करेंगे  ?

 Sy  कों  नहीं  कहर  भि

 ८

 भ्रेथवा  सेवामुक्त  इंजीनियर  इन  न्यायाधिकरण ों  में  नियुक्त  किये  जायेंगे

 में  समझता  mo  कि  श्री  नन्दा  इसके  विरुद्ध  तक॑  नहीं  देंगे  क्योंकि  ये  मामले  प्राविधिक  महत्व  के
 इसलिये  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  में  कुछ  त्रुटि  है  शौर  मेरा  विश्वास  है  कि  इस  अवस्था

 में  भी  मंत्री  जी  एक  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  न्यायाधिकरण  में  प्राविधिक  ज्ञान  तथा  अनुभव  के
 व्यक्ति  रखे  जायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  श्राप  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  रह  चके  हें  शर  श्राप  जानते  हें  कि

 प्राविधिक  योग्यता  न्यायाधीशों  नहीं  हो  सकती  हे  में  वही  प्राविधिक  योग्यता  न्यायाधिकरण  में  लाना

 चाहता  हूं  ।  में  aren  करता  हुं  कि  मंत्री  जी  इसको  बुरा  नहीं  समझेंगे  भ्र ौर  विधेयक में  तदनुसार

 संशोधन  उपस्थित  करेंगे  ।

 हमारे  देश  में  जसी  नदियां  जो  एक  सिरे  से  दूसरे
 की

 जोर  कई  राज्यों  में  होकर  बहती
 उनसे  योरप  के  डेन्यूब  जैसी  भ्रायोग  चित्र  हमारे  मस्तिष्क  में  हैं

 |  डेन्यूब

 वास्तव  में  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  है
 ।  arg  विवादों  में  संबंधित  राज्यों  को  भी  चर्चा  में  भाग  लेने  की  अनुमति

 कयों
 नहीं  देते

 ?
 मुझे  उच्च

 न्यायालय
 कौर  विशेष  कर  उच्चतम  न्यायालय के  प्रति  बहुत  श्रद्धा

 परन्तु  यह  हैं  कि  वे  इस  तरह  के  प्राविधिक  विवादों  का  निर्णय  करने  में  किस  प्रकार  समर्थ
 इस

 विधेयक  का  सलीम  विवादों
 को

 उचित  निपटारा  कराना  है  जिसे  दोनों  पक्ष  स्वीकार  करें
 ।

 इंस  उद्देश्य  की  पूर्ति  से  हो  सकती  है  ?

 हममें  से  कुछ  लोग  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  समक्ष  उपस्थित  हो  चुके  हैं
 ।  में

 कह  सकता  हुं  कि  वे  परिस्थितियों  के  निर्वचन  के  अतिरिकत  wer  विषयों  के  बारें  में  क्या  जानते

 विशेषकर  नदी  बोर्ड  विवादों  के  संबंध  में  श्राप  कहेंगे कि  यह  कानूनी  विषय  है  ।

 परन्तु यह
 मामला

 समस्त  राष्ट्र  के  जीवन  मरण  का  प्रदान  है  राष्ट  जो  अनेक
 राज्योंमें  विभाजित है  तथा

 जिसके  लोग
 sat

 अधिकारों  के  प्रति  अत्यन्त  जागरूक  हैं
 ।  आन्ध्र के  पास

 ey
 के

 संबंध  में  बहुत  महत्वपूर्ण  तक
 हैं

 ।

 सदन

 को  इस

 विवाद  के  संबंध

 में  पूरे  तथ्यों
 को  जानकारी नहीं  है  |  aa  उसका  निर्णय  केसे  करेंगे

 श्री  नन्दा  :  हम  वह  कर  चके

 मूल  अंग्रेजी में में  ।
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 डा०  लंका  सुन्दरम  श्राप  उसका  निर्णय  नहीं  कर  सके  ।  जिस  प्रकार से  तुंगभद्रा

 परियोजना की  व्यवस्था  की  गई  ह  उससे  प्राचीन  संतुष्ट  नहीं  है  ।  सना  उसे  विशुद्ध  कानूनी  are

 विवाद  क्यों  बनाते  प्राविधिक  व्यवहारिक  क्यों  नहीं  यदि  मेरे  मित्र  इस  प्रदान  का

 उत्तर  दे  सकें  तो  क्षण  में  भ्रपनी  हार  स्वीकार कर  लूंगा  |

 आन्ध्र  में  हरनेक  नदियां  अन्तर्राज्यीय  सीमाओं  को  काटती  हुई  बहती  हैं  श्राप  इसके  महत्व

 को  समझ  सकते  हैं  क्योंकि  श्राप  के  राज्य  में  भी  हरनेक  नदियां  उत्तर  से  दक्षिण  की  कौर  बहती  zl

 में  समझता  हूं  कि  यह  अ्रतिशयोक्ति  नहीं  होगी  कि  आन्ध्र  में  भारत  के  ea  समस्त  राज्यों  से  अधिक
 नदियां  पेन्नार  wife  ।  उनमें से  कुछ  तो  शत  प्रति

 शत  संवत्सर  भ्रमण  इतनी  सांवत्सर  नहीं  हैं  we  वे  समस्त  देश  में  उत्तर  से  लेकर  दक्षिण  तक  बहती

 हमारे  यहां  विवाद  हैं  ।

 में  केवल  प्रान्घ्र  की  ही  बात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  में  अपने  मित्रों  को  यह  श्रीनिवासन  देता  हूं  ।

 परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  इसका  निबटारा  किस  प्रकार  करेंगे  |

 खंड ४  तथा  ११  के  संबंध  में
 हि  मित्रों  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  न्याय धिक रणों  म

 ऐसे  व्यक्ति  हें  जो  विधि  नहीं  जानते  हें  ।  मुझे  आशा  है  कि  वह  इस  संबंध  में  संशोधन  प्रस्तुत  करेंगे  |

 waar यदि  श्राप  aa  दें  तो  में  प्रभी  उनकी  सुविधा  के  लिये  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  ।

 जैसा  कि  में  प्रारम्भ  में  कह  चुका  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  मुझे  प्रसन्नता है

 है  fe  श्री  नन्दा  ने  इसे  प्रस्तुत  किया  परन्तु  इसको  निष्पक्षता से  लागू  करना  चाहिये  जिससे
 समस्त  देश  का  लाभ  हो  ।

 कल  हमने  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  को  पारित  किया  हे  तथा  उसके  अनुसार  हमें  समुचित
 टन  की  व्यवस्था  भी  करनी  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मेरे  मित्र  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  मेर

 सुझाव  पर  एक  data  प्रस्तुत  करेंगे  जिसके  द्वारा  उन  न्यायाधिकरण ों  में  केवल  सिंचाई  इंजीनियर

 ही  नहीं  रहेंगे  ।  मुझे  आशा  है  कि  वह  मेरे  इस  wet  का  उत्तर  देंगे  ।

 यह  एक  बड़ा  महत्वपूर्ण  विधेयक  हैं  तथा  इसकी  देना  को  ग्रावइ्यकता  है  |  क्योंकि  इसमें  देश

 की  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  करने  के  संबंध  में  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इसलिये  इस  समस्या  को  केवल

 प्राविधिक  व्यक्तियों  पर  न  छोड़  कर  प्रशासनिक  तथा  यांत्रिक  व्यक्तियों  का  भी  सहयोग  इसमें  लेना

 चाहिये  ।

 श्री  नन्दा  :  मेंने
 विधेयक  के  संबंध  में  व्यक्त  किये  गये  सभी  विचारों  पौर  सुझावों  का  ध्यान

 से
 सुना  है  तथा  प्रस्तुत  संशोधन  पर  भी  विचार  किया  हैं  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  में  एक  भी

 धन
 को

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 सबसे  पहले  में  अ्रन्तिम  वक्ता  के  प्रश्नों  का  उत्तर  दूंगा  क्योंकि  वह  उत्तर  पाने  के  लिये  अ्रधिक
 उत्सुक थे  ।  प्रत्येक  दिन  मेरा  काम  इंजीनियरों  से  पड़ता  है  ।  इसलिये  उनकी  मुझे  पूर्ण  जानकारी है

 तथा  मेरा  विश्वास  है  कि  उनमें  से  कुछ  अच्छे  प्रशासक
 भी

 हें  तथा
 उन

 को  जिम्मेदारी  के  काम  सौपे
 जा  सकते  हैं  यदि  में  इस  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  करता  हूं  तो  इसका  यह  प्रथ  नहीं  है  कि

 में  इंजीनियरों
 की

 योग्यता  पर  विश्वास  नहीं  करता  इसके  कारण  इस  प्रकार  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  को  याद  होगा  कि  इस  बात  पर  ate  बल  दिया  जा  रहा  था  कि  केवल  एक

 न्यायाधीश  न  होकर  कई  न्यायाधीश  इसमें  हों  तथा  वह  भी  उच्च  न्यायालय  के  न  होकर  उच्चतम
 लय  के  विंमान  न्यायाधीश हों  ।  न्यायपालिका को  वह  यह  महत्व  देते  हैं  ।

 डा०  लंका  सुन्दरम  :  खंड
 ४(२)

 में  स्पष्ट रूप  से  दिया  गया  है  कि  व्यक्ति  उच्चतम न  3:))
 न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  हें  रहे  1.0

 ।

 मल  wat  में  ।
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 श्री  नन्दा  :
 मैं  मुख्य  प्रदान  का  उत्तर  दे  रहा  था

 ।  भाषा  भी  स्पष्ट है
 ।

 में  माननीय  सदस्य

 के मुख्य  प्रश्न  का  दे  रहा
 था

 उन्होंने  समस्त  देश  तथा  समस्त  माननीय  सदस्यों
 की

 कौर  से  श्रपील  की  है
 ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास

 है  कि  यदि  वह  यहां  भ्रमों  मित्रों  का  परामर्दा  लें  कि  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यायालय  का

 न्यायाधीश  होना  चाहियें  ।  अथवा  कोई  इंजीनियर  तो  उन  से  कोई  भी  सहमत  नहीं  होगा
 ।

 इसलिये

 देश  के  यहां  उपस्थित  प्रतिनिधियों के  राज्यों के  विचार  जानकर यह  उपबन्ध  स्वीकार  किया  गया

 है  ।  मुझे  विश्वास  है  यदि  राज्यों  यह  यह  जानने  के  लिये  कि  वह
 न्यायाधीशों

 के
 faye  से  सहमत  है  agar  प्रशासकों  कौर  इंजीनियरों  के  न्यायाधिकरण  से  सहमत  भेजा  जाये

 तो  सभी  राज्यों  का  उत्तर  नकारात्मक  होगा ।  मेरा  ऐसा  विचार  है  ।  इसलिये  राज्यों की  सम्मति  के
 बिना  हम  इसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  यह  मामला  राज्यों  से  ही  संबंधित  हैं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  माननीय  सदस्य  की  इच्छा  नदी  बोर्ड  विधेयक  के  द्वारा  पूर्ण  की  जा  चुकी  है
 ।

 वहां  प्रविधि  का  set  भ्राता  है  ।

 लंका  सुन्दरम  :  क्या  मंत्रीजी  हमें  श्रीनिवासन  देंगे  कि  खंड
 ४

 के  उपखंड  (३)  में  नियुक्त

 अफसरों  में  से  एक  प्राविधिक  व्यक्ति  होगा  ?

 श्री  नन्दा
 :
 बिलकुल  ऐसा  ही  विचार  उदाहरणतः  न्यायाधिकरण  समझौते

 की
 मदों

 का  निर्वचन  करता  है  अथवा  यह  देखता  है  कि  समझौता  लागू  है  नहीं
 ।

 तथा  इसमें  कुछ

 ऐसा  मामला  है  जिसमें  इंजीनियर  की  श्रावस्यकता होती  है  ।  मान  पानी  के  गन्दे  होने
 का

 कोई  मामला  है  ।  तब  ऐसे  व्यक्ति  की  आवश्यकता  होगी  जो  सेनेटरी  इंजीनियर  हो  ।  इसलिये

 ठीक  पहलू  की  पुर्णतया  जांच  होगी  तथा  as  उस  पर  खुलासा  तौर  पर  विचार  करेगा
 ।

 यदि  वह  कृपा

 करके  प्राविधियों  के  खंड  को  देखे  तो  उनको  मालूम  हो  जायेंगे  कि  als  में  उनको

 उचित  स्थान  दिया  गया  है  ।  समझौता  लाय  gar  हैं  झ्रथवा  नहीं  अथवा  कुछ  राज्यों  ने  अरपना  कायें

 पूरा  किया  है  अथवा  यह  सभी  प्रदान  न्याय  से  संबंधित  इसलिये
 यह

 उपबन्ध  ठीक  हैं
 ।

 लंका  सुन्दरम्
 :

 कृपया  एसेसरों  की  हि  बतायें
 |

 श्री  नन्दा  :  विचार  ऐसा  है  कि  एसेसर  उचित  प्रविधिक  विवाद  जो  कि  इंजीनियरिंग

 विवाद भी  हो  सकता  है  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधिकरण की  सहायता  करें  ।  इसलिये हम  न्यायाधिकरण

 को  यह  बता  कर  कि  एसेसर  कौन  उनको  बांधना  नहीं  चाहते  |  में  माननीय  सदस्य  को  याद  दिला

 देना  चाहता  हूं  कि  मूल  विधेयक  में  हमने  ऐसी  व्यवस्था  रखी  थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध  में

 सिफारिश  परन्तु  संयुक्त  समिति  ने  इसको  भी  इसमें  से  हटा  दिया  तथा  इसे  न्यायाधिकरण  पर

 छोड़  दिया  |

 न्यायाधिकरण के  निर्माण  के  संबंध  में  सदस्यों  से  सहमत  था  कि  सदस्य  एक  से  afr

 परन्तु  में  माननीय  सदस्यों
 को

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  कहा  कि  यदि

 यह  एक  व्यक्ति  नहीं  ड  तो  तीन  होंगे  तथा  हम  तीन  न्यायाधीश  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  उन्होंने

 कहा  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  तीन  न्यायाधीशों  की  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  हैं  ।  इसलिये हमें  इसी

 आधार  पर  आगे  बढ़ना  चाहिये  ।

 न्यायाधीशों
 की

 प्रतिष्ठा  के  संबंध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मूलतः  हमने  वही  शब्द  रखे

 थे  जो  कि  माननीय  सदस्य  रखना  चाहते  परन्तु  इस  संबंध  में  भी  उच्चतम  न्यायालय  के  परामर्श

 के  कारण  हमें  उपबन्ध  में  परिवर्तन करने  पड़े  ।

 एक  श्र  प्रश्न  था  कि  न्यायाधिकरण  नियुक्त  कर  हैਂ  शब्दों  के  स्थान

 करण  को  नियुक्त  ी ७  दाऊद  होनें  चाहिये  ।  हम  यह  भी  न्यायाधिकरण पर  ही  छोड़ते
 हैं  ।  इतने  बड़े  मामलों  में  हमें  न्यायाधिकरण  के  न्याय  पर  विश्वास  करना  चाहियें

 ।
 हमें  उनका  यह

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 भी  विश्वास  करना  चाहिये  कि  उनको  एसेसरों  की  आवश्यकता  है  अथवा  नहीं  ।  यह  समस्त  समझौतों

 के  वाक्य विशेष  के  निर्वचन  का  मामला  हो  सकता  उसके  लिये  एसेसरों  al  कोई  भ्रावश्यकता

 नहीं  होगी ।

 अब  मेरे  माननीय  मित्र  पंडित  ठाकुरदास  भागने  के  संशोधन  रह  जाते  उन  पर  हमने

 कल  बहुत  विचार  किया  था  ।  यह  मंत्री  के  विचारों
 का

 मामला  नहीं  विधि
 परामर्शदाताओं

 के

 परामर्श  ऐसा  gat  ह  ।
 हमें  बताया  गया  था  कि  यह  परिवर्तन  करने  आवश्यक  नहीं  थे  क्योंकि

 इन

 दादों  में  वह  सभी  बातें  झरा  जाती  हैं
 |  कार्यपालिका के  कृत्यों  में  हटाना  जाता  हैं  ।  लागू न  करना

 हटाना  होगा
 |

 जहां  तक  निवासियों  का
 संबंध

 इन  मामलों  में  निवासियों  की  ate  से  राज्य  काम
 करेगा  ।  इसलिये ये  जहां  तक  विवादित का  संबंध  ठीक  फिर

 भी
 इनको  विधि  के

 मानें  में  स्पष्ट  करना  आवश्यक  नहीं  क्योंकि  इस  खंड  के  इन  दादों  में  सभी  बातें
 प्रा

 जाती  हैं
 ।

 वार्ता  के  संबंध  में
 एक

 बात  शौर
 रह  जाती हैं  ।  यह  पूछा  गया  कि  wafer  छः  मास  क्यों  नहीं

 कर  दी  जाती  है  ?  यह  सुझाव  हैं  कि  अवधि  इससे  कौर  प्रतीक  नहीं  रखनी  चाहिये
 ।  मेरी भी  यही

 सम्मति  है
 कि

 वार्ता
 at

 में  नहीं  बढ़ायी  परन्तु  यह  वार्ता  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  में  है  तथा
 केन्द्रीय  सरकार  ऐसी  चीज  से  बाध्य  है  जो  इस  विधेयक  में  नहीं  हैं  बल्कि  योजना  में  है  ।  योजना  के

 लक्ष्यों को  पूरा  करना  ही  है  ।  मान  लीजिये  कि  सिचाई  के  लिये  पानी  संभरण  तथा  विद्युत  के  संबंध

 में  कोई  कार्य  करना  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  यही  इच्छा  होगी  कि  छः  मास  से  अधिक न  लगें  ।  मेरा

 विचार  है
 कि

 पंडित  मालवीय  ने
 छः  मास  की  प्रविधि  रखने

 का  इसलिये  विरोध  किया
 था

 कि
 फिर

 सदैव  ऐसा  होनें  लगेगा  तंथा  राज्य  कहेंगे  कि  छः  मास  समय  में  उन्हें छः  मास  देना  नहीं

 चाहता  |  यह  d  दिन  अथवा  एक  मास  में  होना  चाहिये  ।  जब  एक  अवधि  निश्चित  हो  जायेगी  तब

 अधिकतम  समय  से  पूर्व  यह  समाप्त  नहीं  होगा
 ।

 कुछ  बातें
 ऐसी

 हो  सकती  हें
 जो

 केन्द्रीय  सरकार  के
 नियंत्रण से  बाहर  की

 केन्द्रीय  सरकार एक  उद्देश्य  से  इस  विधेयक को  लाई  है
 ।  उद्देश्य

 योजनाओं को  बनाना  तथा  उनको  लाग  करना  है  |

 इसलिये  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हमारी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  यथोचित
 समय

 के  भ्रत्दर  ही  पूरा  करना  इसे  केन्द्रीय  सरकार  पर  विश्वास  करके  उसी  के  ऊपर  छोड़  दीजिये
 ।

 संभव हैं  कि  कुछ  विशेष  प्रविधिक  मामलों  में  वार्ता  इस  प्रकार  की  हो  जाये  कि  इंजीनियरों  या

 खज्ञों  की  जांच  की  हो  ।  तब  ऐसी वार्ता में  छः  मास  से  अधिक  समय  भी  लग  सकता  हैं  ।

 लंका  सुर  :  मेरा  प्रदान  है  कि  न्यायाधीशों  के  अतिरिक्त  विशेषज्ञ  कहां  हैं  ?

 श्री  नन्दा
 :

 यह  पहली  बात  के  संबंध  में  पर्त  यही  प्रदान  यहां  उठता  तो

 में
 बता  दूं  कि  वे  सरकार  के  विशषज्ञ  होंगे

 ।  यदि  विशेषज्ञों  की  झ्रावश्यकता  होगी  तो  वे  सरकारी
 aa  होंगे  |

 मेंने  सभी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 कि  अन्तर्राज्यीय  नदियों  कौर  नदी  घाटियों  के  जल  से  संबंधित  विवादों  के  न्याय  निर्णयन  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  ३  विवाद  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  को

 पंडित  ठाक्रदास  भागने  ने  भ्र पने  संशोधन  संख्या  १,  २  कौर  2  प्रस्तुत  किए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 १,  २  कौर  ३  सभा  के  मतदान

 के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 महोदय  :  प्रदान यह  है

 ग्रीक  खंड  ३  विधेयक  का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्ुश्रा

 खंड  ३  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खंड  ४  का

 श्री  बे०  ये०  रेड्डी  :  में  झपने
 संशोधन

 संख्या  ४,
 ५  र ६ ६  प्रस्तुत  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४,  ५  कौर ६  सभा  के
 मतदान

 के
 लियें

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  हैं

 खंड  ४  विधेयक का  sat  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 खण्ड  ५  से  १२  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  १३  बनाने  की

 डा०  रामा  राव  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १३  प्रस्तुत  करता  हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन संख्या  १३  सभा  के  मतदान  के  लियें

 रखा  गया  तथा  स्वीकृत ह्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  खंड  १३  विधेयक का  ग्रेग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT |

 खंड  १३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  अधिनियम  सत्र  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  नन्दा  :  में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  को  पारित  fan  जाये  14.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  पी

 |  |
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र  q

 मोटार  गाड़ी  सीधे

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  में  प्रस्ताव*  करता  हूं

 मोटर  गाड़ी  LERE  में  alc  at  संशोधन  करनेवाले  विधेयक  को  दोंनों

 सदनों  की  YY  सदस्यों  से  बनी  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाय  जिसमें  निम्नलिखित  ३०  सदस्य

 इस  सभा  के  हों  :

 af]  Fo  ल०  श्री
 फूल  सिंहजी Wo  श्री  मत  ला ०  श्री  चि०  चा०

 श्री  विश्व  नाथ  श्री  ore  नाथ  श्री  श्री  रोहन  लाल

 श्री
 कृष्णाचा्ये

 श्री  सूर्य  श्री  राम  सहाय
 श्री  बसन्त

 BATS,
 श्री  भूपेन्द्र  नाथ  सरदार  इकबाल

 श्री  सीतानाथ
 ब्रह्मा

 .....  *राष्ट्रपति  की  सि की  सिफारिश
 सहित  प्रस्तुत प्रस्तुत  EM  |

 मूल  में  ।
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 श्री  ति०  go  श्रविनाशलिंगम  श्री  रघुनाथ  सिंह  श्री  श्रीनारायण दास
 श्रीमती  सुषमा  श्री  रामेश्वर  ,  श्री  मुरारका  श्री त०

 Fo  श्री

 आनन्द  श्री  श्री  गाडलिगन  श्री  उ०  म०  श्री

 fo  ao  श्री  बहादुर  fag,  श्री  उमाचरण  पटनायक  तथा  प्रस्तावक  ;

 आर  १५
 सदस्य  राज्य-सभा के  हों  ;

 कि
 संयुक्त  समिति

 की
 don  स्थित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  समस्त  सदस्य

 संख्या  का  एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  २०  PENG  aw  प्रतिवेदन देगी  ;

 fe  oy  बातों  में  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे  परिवर्तनों  ate  सपभेदों  के  साथ  लागू  होंगे
 जो  कि  श्रेय  कर  ;

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 लित  हो  ate  संयुक्त  समिति  के  लिये  नियुक्त  किये  जाने  वाले  राज्य-सभा  के  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा
 को  बताए

 मोटर  गाड़ी  PERE  की  संशोधन  संबंधी  प्रस्थापना  में  कई  प्रकार  के  उलट  फेर

 हुए  उसका  एक  लम्बा  चौड़ा  इतिहास  है  ।  मोटर  गाड़ी  १९३६  गाड़ियों के

 भ्रनिवायं  बीमे  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  भ्रध्याय
 ८

 के  भाग  क  कौर  ग  राज्यों  में

 VERE  से  तथा  भाग  ख  राज्यों  में  १  2eul TAME से  लागू  हैं  ।

 क्योंकि  अधिनियम  के  लागू  हो  जाने  के  थोडी  देर  बाद  ही  द्वितीय  महायुद्ध  प्रारम्भ  हो  गया

 इसलिये  उसका  ठीक  प्रकार  से  परीक्षण  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  तो  उससे  गाड़ी  चलानें  के  स्तर
 की  सड़क  परिवहन  में  सुरक्षा  की  कौर  मोटर  गाड़ियों  के  मालिकोंਂ  के  विनियमन  के  कई  विधानों

 को  उन्नत  करने  में  पर्याप्त  सफलता  मिलीਂ है  ।  युद्ध  की  समाप्ति  के  बाद  यह  अनुभव  किया  गया  कि  इसे
 संशोधित  करने  की  श्रावश्यकता  है  ताकि  सभी  afeat  को  दूर  किया  जा  सके  ।  ale  विशेषकर  के

 भूमि  परिवहन में  समन्वय  उत्पन्न  करने  के  लिये  केन्द्र  और  प्रान्तों  मध्य  निर्णीत  नीति  को कार्यान्वित

 किया जा  सके  ।  तदनुसार  १९४६  में  केन्द्रीय  विधान  सभा  में  एक  संशोधन  विधेयक  किया  गया

 जिसे एक  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  परन्तु  उसके  बाद  देश  की  स्वतंत्रता  के  संबंध  में  कई
 प्रकार  के  संवैधानिक  उलट  फेर  हुए  जिसके  कारण  विधेयक  की  कार्यवाही  रुक  गई  ।  परन्तु  उसके

 पश्चात  कई  एक  राज्यों  द्वारा  सड़क  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  यह  आवश्यक  समझा  गया

 कि  इस  अधिनियम  के  संशोधनों  पर  फिर  से  विच।र  किया  जाये  ।  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  को

 तेयार  कर  लेने  पर  परिवहन  विकास  अ्रधिक  स्पष्ट  हो  गया  है  तर  इसलिये  उस  अ्रधिनियम  को

 संशोधित  करने  का  यही  उचित  समय  हैं  |

 यह  विधेयक  जो  राज  सभा  के  सम्मुख  यह  राज्य  सरकारों  से  हुई  लम्बी  चौड़ी  बातचीत

 परिवहन  परामर्श  दात्री  परिषद से  हई  बैठकों का  परिणाम  है  ।  कई  महत्वपूर्ण  सड़क  परिवहन  संस्थानों

 भर  मोटर  गाड़ी  के  मालिकों  से  भी  विचार  किया  गया  है  ।  वर्तेंस।न  विधेयक  में  Reve  में  केन्द्रीय

 विधान  सभा  की  प्रवर  समिति  द्वारा  संबोधित  विधेयक  के  भी  बहुत  से  खंड  सम्मिलित  है  |

 यह  विधेयक  लगभग  महीनों  से  सभा  के  सम्मुख  है
 ।  विधेयक  के  पाठ  के  साथ  ही  साथ

 खंडों  के  संबंध  में  व्यापक  टिप्पण  भी  भेजे  गये  हें  जो  कि  चर्चा  करते  समय  पर्याप्त  लाभकारी

 सिद्ध  होंगे  ।  तो  भी  में  इस  समय  विधेयक  की  विशेष  बातों  को  समझाने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 विधेयक  के  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  अध्याय
 ४

 क  में  हैं  जिसमें  सरकारी  परिवहन

 क्रमों  से  संबंध  रखने  वाले  कई  विशेष  उपबन्ध  सम्मिलित  पहले  मोटर  गाड़ी  श्रधितियम में
 परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  कोई  भी  उपबन्ध  नहीं  है  ।  कई  एक  राज्य  सरकारों  ने  परिवहन

 के  राष्ट्रीयकरण को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इस  विधेयक  में  कई  संशोधन  किये  सरकारी  उपक्रमों  में
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 एकाधिकार  के  लिये  बनाये  गयें  इस  प्रकार  के  विधेयकों  को  गैर-सरकारी  लोगो ंने  सफलता  पुर्वक  चुनौती
 दी  भर  फिर  विस्थापित  गैर-सरकारी  मोटर  गाड़ी  वालों  को  दिये  जाने  वाले  प्रतिकार  की

 के  कारण  इस  अधिनियम  के  बारे  में  कौर  भी  कठिनाइयां  तथा  असंतोष  उत्पन्न  हो  गया ।

 सरकारी  एकाधिकार ों  तथा  सरकार  ata  प्रतिकर  दिये  जाने  से  सम्बन्ध  रखने  वालें  संवैधानिक

 उपबन्धों  के  संशोधन  के  साथ  कर्ब  सारे  देश  में  एक  समान  विधि  बनाने  का  5.0  साफ  हो  गया  ।

 नये  अध्याय  की  धारणा  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  प्रकार  की  है ं:

 यात्रियों  अथवा  माल  के  लिये  किसी  राष्ट्रीयकृत  सेवा  को  लागू  करने  वाली  किसी  भी

 योजना  के  लिये  राज्य  सरकार  से  श्रीमोहन  प्राप्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  प्रकार  की  योजना  का  अनुमोदन  प्राप्त  करन ेके  बाद  किसी  भी  मार्ग

 अथवा  क्षेत्र  जिस  पर  ate  कोई  व्यक्ति  मोटर  शादी  न  चला  सके  अथवा  सारे

 के  सारे  राज्य  के  परमिट  प्राप्त  करने  के  लिये  राज्य  उपक्रम  निर्धारित  विधि से

 सम्बन्धित  परिवहन  प्राधिकारी  को  WAT  पत्र  भेज  सकता  हैं  ।  वह  परिवहन  अघिकारी
 राष्ट्रीय क्त

 सेवा  के  लिये  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  प्रावश्यक  परमिट देगा  कौर  इस  प्रयोजन  से  वह  उस  मार्ग  पर

 चलने  वाली  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  दिये  गये  पहले  वाले  परमिटों  को  रद्द  कर  अथवा  उनमें  परिवहन

 केर  सकता  ह  अथवा  बदल  सकता  ह  |

 यदि  कोई  वर्तमान  परमिट  चालू  के  बीच
 में  ही  te  कर  दिया  जाय  अथवा  उनकी

 मोटर  गाड़ियों  की  संख्या  कस  कर  दी  जाय  at  राज्य  परिवहन  उपक्रम  का  यह  कार्य  होगा  कि  वह

 परसिट्घारियों  को  प्रतिकर  देवें  यह  प्रतिकर  परमिट  की  बाकीਂ  बची  हुई  अवधि  पर  निर्भर

 करेगा  कौर  उसका  हिसाब  निम्न  लिखित  प्रकार  से  लगाया  जायगा

 (१)  शेष  अवधि  के  प्रत्येक  मास  अ्रथवा  १४५  दिनों से  ग्रसित  के  श्रावित भाग
 के  लिये

 १००  रुपया

 (२)  दोष  अवधि के  १४५  अथवा  उससे  कम  दिनों के  लिये  ५०  रुपये  ।  परन्तु इस  बात  का

 eas  ध्यान  रखा  जायगा  कि  प्रतिकर की  कुल  राशि  २००  रुपये  से  कम  न  हो  परन्तु  ि  किसी  भी

 के
 लिये

 प्रतिकर  नहीं  दिया  जायगा  जिसका  पुनर्नवीकरण न  gar  हो  ।
 इस

 बात  का
 ध्यान

 जायगा  कि  गया  सूत्र  पूर्ण  रूपेण  स्पष्ट  हो  ताकि  प्रतिकर  के  संबंध  में  किसी  भी  प्रकार  का

 कोई  विवाद  उत्पन्न न  हो  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  एक  विधान  पहले  ही  बना  दिया  है  ।

 राज्य  उपक्रमों  द्वारा  आस्तियों  के  अधिग्रहण  के  संबंध  में  प्रिया  उसके  दिये  जाने  वालें

 प्रतिकर के  संबंध  में  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  ।  प्रारम्भ  में  हमारी  यह  इच्छा  थी  कि  एक

 संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  जिसमें  निम्न  लिखित  बातों  के  बारें  में  कई  उपबन्ध  रखे  जायं
 :--

 (१)  यदि  राज्य  उपक्रम  किसी  गैर  सरकारी  व्यक्ति  की  आस्तियों  का  अ्रधिग्रहण  करने

 का  निर्णय  करें  तो  उस  समय  कौन  सी  प्रक्रिया  अपनायी  जाय  ।

 (२)  इस  प्रकार  की  भ्रांतियों  के  लिये  प्रतिकर  निर्धारित  करने  का  उपाय  कया  हो  ।

 (३)  इस
 प्रकार  के  प्रतिकर  किन  सिद्धांतों  पर  आधारित  हों

 ।

 तथापि  सरकार  को  यह  परामर्श  दिया  कि  यद्यपि  दिये  जाने  वाले  प्रतिकर  के  रूप  तथा

 उपाय  तथा  उसके  सिद्धांतों  के  संबंध  में  विधान  बनाना  संसद्‌  का  काम  हैं  परन्तु  अधिग्रहण  की
 निर्धारित  करने  के  बारे  में  उसका  कोई  अधिकार  नहीं  है  क्योंकि  वह  कर  राज्य  सरकारों  का  है

 इसलिये  उस  परामर्श  ध्यान  में  रखते  हुए  अघिग्रहण  का  प्रश्न  राज्य  सरकारों  पर
 ही  छोड़

 का  विचार  किया  गया  है  ।

 met  महत्वपूर्ण  संशोधन  का  सम्बन्ध  अन्तर्राज्यीय  परिवहन  से  है
 ।  aaa  विधि  के

 सात  किसी
 एक

 राज्य  के  लिये  दिया  gar  कोई  परमिट  दूसरे  राज्य  में  वेध  नहीं  होगा  जब  तक  कि  उस

 राज्य  का  परिवहन  इस  बात  की  श्रभिस्वीकृति  न  यद्यपि  कुछेक  राज्यों में  इस  संबंध

 में  पारस्परिक  करार  कर  लिये  हैं  तो  भी  बहुत  से  राज्यों  में  स्थिति  अभी  नहीं  है  ।
 ऐसे
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 बहुत  से  उदाहरण  हूं  जिनमें  ऐसा  देखा  गया  है  कि  किसी  एक  राज्य  की  मोटर  गाड़ियां  दूसरे
 राज्य

 की  सीमा  पर  रोक  ली  जाती  हैं  ।  ate  यात्रियों  को  पहली  गाड़ी  छोड़  कर  दूसरे  राज्य  की  गाड़ियों  में

 यात्रा  करनी  पड़ती  है

 सार  राष्ट्र  की  आधिक  बचत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  हैं  कि  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  गाड़ियों  के  प्रश्न  जाने  में  अधिकाधिक  स्वतंत्रता  हो  ।  परिवहन  परामर्श  यात्री  परिषद  की

 PEXS  की  बैठक  में  राज्यों ने  उन  अअ आद दा  सिद्धांतों  को  सामान्य  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया

 था  जिन  पर अन्तर्राज्यीय करार  हो  सकते हैं  ।  तो  भी  यह  उचित  नज़र  rai  है  कि  केन्द्र  अन्तर्राज्यीय

 मार्गों  पर  यातायात  को  नियमित  करने  के  लिये  श्रन्तरराज्यीय  परिवहन  प्राधिकारी  नियुक्त  करने

 की  शक्ति  भ्र पने  हाथ  में  रखें  ।  इस  शक्ति को  केवल  वहीं  पर  प्रयुक्तਂ  किया  जाय  जहां  कोई

 गतिरोध  उत्पन्न  हो  जाय  कौर  कोई  पारस्परिक  करार  सम्भव  न  हो  ।  तदोपरांत  यह  अनुभव  किया

 गया  कि  इस प्रकार  का  उपबन्ध  ऐसे  किसी  भी  निर्णायक  कार्यान्वित  करने  में  एक  उपयोगी  माध्यम

 सिद्ध  होगा  जो  कि  खंड  परिषदें  करेंगी  ।  अन्तर्राज्यीय  परिवहन  प्राधिकारों  की  स्थापना  के  लिये

 संगत  उपबन्ध  खंड  ५७  के  प्रन्तगंत  इस  विधेयक में  मिला  गये  ह  ae  खंड  भ्रन्तर्जातीय

 परिवहन  प्राधिकारों  के  कामों  में  समन्वय  उत्पन्न  करने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  परिवहन  प्राधिकार  की

 स्थापना  का  भी  विचार  करता  है  ।

 परिवहन  योजना  के  अध्ययन  मंडल  ने  गत  ae  जो  प्रतिवेदन  किया  था  उसमें  इस  तथ्य

 की  are  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  अ्रमरीका  तथा  इंग्लैंड में  कुल  मोटर  गाड़ियों का  ४/५  भाग  गैर

 सरकारी  लोगों  द्वारा  चलाया  हैं  जब  कि  भारत  में  केवल  २३  प्रतिशत  ही  भाग  ग़ैर  सरकारी

 लोगों  के  पास  है  तौर  इस  भ्रन्तर  का  वास्तविक  कारण  विधि  का  उपबन्ध  हैं  जिसमें  बताया  गया

 है  कि  यदि  कोई  गैर  सरकारी  गाड़ी  किसी  दूसरे  प्रदेश  की  सीमा  में  प्रवेश  करना  चाहे  तो  उसे  दूसरे
 प्रदेश के  प्रादेशिक  परिवहन  श्रथिकारी  से  हस्ताक्षर  कराने  पड़ेंगे  ।  सिद्धांत  की  दृष्टि से  तो  गैर  सरकारी

 लारियों  के  स्वामियों  को  वही  न  देना  जो  कि  गैर  सरकारी  मोटर  कारों  के  स्वामियों  को

 दी  गई  एक  बड़ा  भारी  न्याय  परन्तु  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  राज्य  सरकारें  गैर-सरकारी

 लारी  स्वामियों  को  भी  पुरी  पुरी  स्वतंत्रता  नहीं  देना  चाहती  ।  गैर  सरकारी  लारियों  को  अ्रधिक

 स्वतंत्रता  देने  के  लिये  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  विधेयक में  एक  ऐसा  उपबन्ध रखा  जाय  कि  जिससे

 यदि  किसी  राज्य  के  भ्रन्दर  ही  एक  से  अधिक  प्रदेशों  में  यातायात  की  झ्रावव्यकता  हो  तो  उस  समय  उस

 लारी  पर  किसी  प्रकार  की  कोई  बंदिया  न  हो  ।

 संचालक  संस्थाओं  की  ग्रोवर  से  बार  बार  यह  प्रतिनिधान  हुए  हैं  कि  बहुत  से
 राज्य

 परिवहन  शभ्रधिकारी  नियमित  परिवहन  संचालकों  को  भी  अस्थायी  परमिट  दे  रहे  हें  ताकि  परिवहन

 के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  गैर  सरकारी  स्वामियों  को  प्रतिकर  न  देना  पड़े  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप

 गैर  सरकारी  मालिक  परिवहन  के  लिये  अधिक  पूंजी  खर्च  करने  में  संकोच  करते  हैं  ।

 उनकी  आशंका  को  दूर  करने  के  लिये  ae  उन  मार्गों  पर  गैर  सरकारी  परिवहन  को  विकसित
 करने

 के  लिये  जहां  राष्ट्रीयकरण का  el  कोई  विचार  नहीं  विधेयक  में  एक  उपबन्ध  रखा  गया  है
 जो  कि  धारा ५८  की  उपधारा  एक  को  पुनः  एक  नया  रूप  देता  है  ।

 ar  है  कि  इन  संशोधनों  के  विधि  बनने  परं  गैर  सरकारी  कार्य-संचालकों  को  ठीक  ढंग  से

 काम  करने  तथा  अपने  कार्यों  का  विकास  करने  में  समर्थ  होने  के
 लिये  कालावधि का  युक्ति  संगत

 पर्याप्त  संरक्षण  प्राप्त  होगा  ।

 विधेयक  में  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात
 सब

 प्रकार  के  परिवहन  के  सहयोजन  के  बारे  में  है  ।  विद्यमान

 अधिनियम  में  केवल  सड़क  श्र  रेल  परिवहन  के  सहयोजन  का  उपबन्ध  हैं  ।  इसमें  परिवहन के  न्य

 तथा  श्रन्त्देशीय  जल  मानें  जैसे  साधन  भी  सीमित  कर  दिये  गये  हैं  ।  द्वितीय

 परिवहन  झ्रावश्यकताओं  के  संबंध  में  ऐसे  सहयोजन  का  विशेष  महत्व  है  ।
 योजना

 की  बढ़ती  हुई
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 अधिनियम  के  भ्रध्याय  में  दी  हुई  परिभाषाओं  का  रूपान्तर  किया  जा  रहा  ताकि  मोटर

 गाड़ियों  का  निर्माणानुपार  मध्यम  ग्रोवर  भारी  गाड़ियों  में  तथा  प्रयोगानुसार  लोक-सेवा

 माल  आदि  को  श्रेणी  में  रखा  जा  सके  ।  जिस  प्रकार  अराज  तक  ड्राइवरों  को  लाइसेन्स  दिये

 जाते  ह  उसे  प्रकार  कंडक्टरों  को  लाइसेन्स  देने  का  उपबन्ध  करने  के  लिये  एक  नया  अध्याय  एक

 जोड़ा  जा  रहा  इसमें  केवल  न्यूनतम  मूल  उपबन्ध  सम्मिलित  किये  गये  हैं  विस्तृत  बातें

 राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दी  गई  हैं  कि  वें  उन्हें  अपनी  नियम-निर्माण  शक्तियों  के  अन्तर्गत  निश्चित

 मोटर  दुर्घटना  दावा  न्यायाधिकरण  नियुक्त  करने  के  लिये  झ्रध्याय  ८  में  राज्य  सरकारों  से  एक  उपबन्ध

 किग्रा  जा  रहा  इस  न्यायाधिकरण  का  उद्देश्य  सीमित  राय  के  लोगों  को  चोट  या  मृत्यु  के  कारण

 बीमा  समवायों  से  न्यायालय  की  डिग्री  प्राप्त  किये  अपनी  बीमा  राशि  की  मांग  करने  में  सहायता

 देने  की  दृष्टि  से  हरजाने  का  निर्धारित  करना  तथा  उसका  भुगतान  करना  है  ।  दंड  भ्र

 प्रक्रिया  संबंधी  अ्रध्याय  का  सविस्तार  पूर्वावलोकन  हो  रहा  है  ताकि  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध

 अ्रपराधों  के  पर्याप्त  कड़े  दंडों  का  उपबन्ध  किया  जा  सके  |  इसके  श्रतिरिवत  विधेयक  के  ग्रन्थ  उपबन्धों

 में  उत्तम  नियंत्रण  व  नियमन  की  व्यवस्था  हैं  तथा  इससे  कार्य  संचालन  की  कुशलता  में  वृद्धि  होगी  ।

 जब  में  सड़क  परिवहन  उद्योग  में  काम  करने  वाले  कार्येकर्ताग्रों  के  काम  के  काम  करने
 की  ale  संबंधी  उपबन्धों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  gl  राज  कल  मोटर  गाड़ी  अधिनियम

 में  एक  धारा  है--धारा  ६५--जो  ड्राइवरों  के  काम  करने  के  घंटों  पर  प्रतिबन्ध  लगाती है  ।  इस

 रन  पर  विचार  किया  गया  है  कि  अधिनियम  में  काम  संबंधी  मामलों  का  उपबन्ध  किया  जाय  या
 तथा  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  की  गई  है  कि  अ्रधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  में  वृद्धि  करने  के

 जिसका  मुख्य  उद्देश्य  मोटर  गाड़ियों  की  सुरक्षा  करना  इस  विक्रय  पर  एक  पृथक  विधान  बनना

 अ्रधिक  उपयुक्त  होगा  ।  यहां  में  यह  बता  दूं  कि  श्रम  मंत्रालय  ने  यह  मामला  पहिले  प्यार  हाथ  में  ले

 लिया  है  ate  वे  उपयुक्त  विधान  के  अधिनियमन  के  लिये  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहें  हैं  ।

 अन्त  में  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सड़क  परिवहन  के  विकास  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति
 का  स्पष्टीकरण करना  चाहता  सरकार  योजना  श्राथोग  दोनों  ने  इस  मामले  पर  पर्याप्त

 विचार  करके  ये  निष्कर्ष  निकाले  हैं  जिनमे  आवश्यक  परिवहन  की  व्यवस्था  के  लिये  दोनों  गैर  सरकारी

 सरकारी  क्षेत्रों  कि  क्षमता  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।  जो  गैर  सरकारी  व्यक्ति सड़क  मोटरपवहन

 चलाते  रहे  हैं  उन्हें  राज्य  सरकारों  की  राष्ट्रीयकरण  नीतियों  के  संबंध  में  भ्रम  व  भय  हो  गये  थे  ॥

 गैर  सरकारी  लोगों  को  इससे  डरना  नहीं  चाहिये  |  सरकार  ने  स्पष्टतया  निश्चित  कर  लिया  है

 कि  आगामी  पांच  वर्षों  में  माल  परिवहन  सेवाओं  का  राष्ट्रीयकरण  न  होगा  ।  यहां  तक  कि  यात्री

 परिवहन  सेवायों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  वे  विस्तार

 का  एक  उपयुक्त  कार्यक्रम  बनायें
 तथा

 माल  गाड़ियों  और  प्रस्तावित  राष्ट्रीयकरण  योजनाओं  के
 क्षेत्र  में  न  बध  वाले  क्षेत्रों  में  यात्री-गाड़ियों को  लाइसेन्स  देने  में  बहुत  ही  उदार  नीति  श्रपनाये  ।  राज्य

 सरकारों  को  सुचित  कर  दिया  गया  हे  कि  राष्ट्रीयकृत  सड़क  परिवहन  की  उनकी  योजनायें  इस  आधार

 पर  स्वीकृत  की  गई  हैं  कि  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  को  चलाने  के  लिये  सड़क  परिवहन  निगम

 geYc  के  अधीन  निगम  बनायें  जायें  जिनमें  रेलवे  ax  यदि  सम्भव  हो  तो  गैर  सरकारी  परिवहन
 चालक भाग  ले  सकें  ।  सड़क  परिवहन  में  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  का  विस्तार  द्वितीय  योजना  में  प्राप्य

 धन  से  सीमित है  ।  मुझे  आराशी  हैं  कि  सरकार  की  स्थिति  के  इस  स्पष्टीकरण  से  समस्त  श्रनिष्चिततायें
 व  भ्रम  दूर  हो  जायेंगे  तथा  गैर  सरकारी  जो  आजकल  माल  सेवायें  प्र  तीन

 चौथाई  यात्री  सेवायें  चलाते  विश्वास  व  उत्साह  के  साथ  विस्तार  करेंगे  |

 महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ ।

 श्री  व०  प०
 नायर  :  इस  विधेयक  में  कुछ  उपबन्ध  ऐसे  जिनका  स्वागत

 किया  जाना  चाहिये  परन्तु  में  देखता  हूं  कि  समूचे  रूप  में  विधेयक  में  देश  में  मोटर  परिवहन

 उद्योग

 की

 स्थिति  को  जानने  का  ठीक  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  «A ql  हमारे  देश
 की

 = - -  में

 frat
 अंग्रेजी  में  ।
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 परिवहन  का  निश्चय  ही  अ्रच्छी  प्रकार  समझा  हु  महत्व  है  प्र  मुझे  आशंका  है  कि  इस  बात  का  इस

 विधेयक  के  बनान  में  ध्यान  नहीं  रखा  गया  हैं  ।  जहां  तक  प्रतिदिन  गाड़ियों के  चलाने  का  संबंध

 हो  सकता  है  कि  लाइसेन्स  या  जांच  के  मामलें  में  या  लदान  का  भार  निश्चित  करने  में  कुछ  कौर

 शर्तें  रख  दी  गई  हों  ।  परन्तु  विधेयक  में  यह  बात  छोड़
 दी

 गई  है
 कि

 योजना  बद्ध  श्री-व्यवस्था  में

 परिवहन  की  योजना  श्रमिक  योजना  के  बनने  से  काफी  पहिले  बन  जानी  चाहिये  थी  ।

 भारत  में  परिवहन  की  बहुत  सी  समस्यायें  क्या  सरकार  ने  किसी  ऐसी  विधि  के  बारे

 में  विचार  किया  है  जो  परिवहन उद्योग  के  विकास  संबंधी  श्रावइ्यकता  के  पुरा  करने  में  बहुत  ही

 प्रभावी  सिद्ध  हो  ।  विधेयक  को  पढ़ने  से  मुझे  इस  संबंध  में  बहुत  निराशा  हुई  जब  मेंने  उद्देश्यों
 तथा  कारणों  का  विवरण  पढ़ा  तो  मुझे  वास्तव  में  areas  es  |  में  किसी  ऐसे  उद्देश्य  का  वर्णन

 ने  देख  पाया  जिसे  उद्देश्य  कहा  जा  सके
 ।

 उसमें  प्रत्येक  इस  विधेयक  को  व्यान  रूप  में

 स्थापित करनें  का  कारण  है  मैँ  निवेदन  करता  हुं  कि  मोटर  गाड़ी  अ्रधिनियम  के  पुनरावर्ती  का  सड़क

 परिवहन  उद्योग  के  विकास  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 ठा क्र दास  भागे  पीठासीन

 यदि  हमारी  कोई  योजना  तो  वह  इस  सभा  के  सम्मुख  अवश्य  रखी  जानी  चाहिये  ।  इसका

 योजनासे  कुछ  संबंध  स्वस्य  होना  चाहिये  कौर  इस  पर  द्वितीय  योजना  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जाना

 चाहिये  |  में  निवेदन  करता  हं  कि  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  बाद
 भी

 मोटर  परिवहन  उद्योग  की

 प्रगति  को  रोकने  वालें  दोष  विद्यमान  रहेंगे  ।  जानते  हें  कि  कदाचित  हमारा  देश  ही

 ऐसा  देश  है  जहां  मोटर  गाड़ियों  के  संचालन-व्यय  पर  सरकार  का  वास्तविक  नियंत्रण  नहीं  है  ।  कल
 निर्माण  ग्रा वास  ate  संभरण  मंत्री  ने  कहा  था  कि  परिष्कृत  तेल  के  मुल्य  निर्धारण  में  भारत  सरकार
 का  कोई  हाथ  नहीं  है  प्रौढ़  यह  सब  विदेशी  उपक्रमों के  हाथ  में  है  ।  कल पेट्रोलियम या  डीजल

 maa  का  मूल्य  विदेशी  फर्मे  की  इच्छानुसार  निर्धारित होता  संचालन व्यय  में

 झधिनियमभार  टायरों  का  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  विदेशी  जिनका  इस  देश  में  टायरों  के  निर्माण  पर

 एकाधिकार  कदाचित  सबसे  सकती  रबर  लेते  कौर  दुनिया  के  सबसे  सस्ते  मज़दूर  लगाते

 फिर  वे  टायरों  को  उस  मूल्य  पर  बेचते  हें  जो  दुनिया  में  सबसे  ata  है
 ।

 इस  बारे  में  क्या  हम

 कुछ  नहीं  कर  यह  जानते  हुए  भी  कि  प्रत्येक  लोक  परिवहन  में  ५००० से  १०००० मील  चलने

 के
 बाद  ७००

 से
 ८००

 रु०  तक  मूल्य  के  टायर  बदलने  पड़ते  क्या  इस  बात
 की

 जांच  नहीं  की  जानी

 चाहिये ?  इन  गाड़ियों  के  चालन-व्यय  का  सबसे  fra  भाग  विदेशियों  के  एकाधिकार  में  है  |

 अब  पुर्जों  के  मामले  को  लीजिये  ।  इस  देश  में  चल  रही  हजारों  मोटर  गाड़ियां  विदेशों

 में  बनी  हुई  भारत  में  मोटर  उद्योग  का  सहायक  उद्योग  इतना  विकसित नहीं  है  कि  हम  अपने
 कारखानों  से  पुर्जे  दे  सकें  ।  यदि  श्राप  कोई  का  वास्तविक  बदलना
 तो

 श्राप  को  यहां  बने  हुए  न  के  मूल्य
 की

 अपेक्षा  पांच  गुना  अधिक  मूल्य  देना  पड़ेगा  |

 दुर्भाग्य
 की

 बात  है  कि  यहां  बना  कार्ड
 वी८

 में  ठीक  नहीं  बैठेगा
 ।

 जिन  पुर्जों की  हमें

 होती  है  उन  सब  के  बारे  में  यही  हालत  हैं  ।  निष्कर्ष  यह  निकलता  है  कि  पेट्रोल  का  मलय

 जिससे  परिवहन  चलता  टायरों  का  मूल्य  भ्र  पुर्जों  का  मूल्य
 व

 तीनों  बड़ी  बातें  विदेशी

 के  हाथ  में  हैं
 ।  क्या  हमने  इस  बारे  में  किया है  ?  क्या  हम  कम  से  कम  इस  बारे

 में  कुछ  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ?

 इन  बातों  के  बारे  में  बिना  कुछ  किये  विधेयक  का  पुनरावर्तन

 करने  उसे  प्रयत़्न  बनाने  का  क्या  है  ?

 किसी  भी  देश  म  सड़क  परिवहन  उद्योग  इस  समय  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  उससे
 पहिले

 मोटर  उद्योग
 का

 sear  विकास  न  हो  गया  हो  ।  भारत  की  निर्माण  कर्ता  इकाइयां  भी  विदेशियों  के

 कड़े  शिकंजे में  इसके  में  किसी
 भी

 ऐसे  देश  के  बारे  में  नहीं  जानता  जहां  उद्योग  का

 विकास  चारदीवारी में  ear  एक  साधारण  मोटर  गाड़ी  के  लिये  लगभग  १२००  पुर्जों  की

 रुकता  होती  साधारणतया Yoo
 से

 ५००
 तक  पुर्जे  एक  ही  स्थान  पर  बनते  हें  कौर  शेष  पुर्जे

 बाहर की  सैकड़ों  इकाइयों में  बनते हैं  ।  परन्तु  भारत  में  यह  बात  नहीं  यह  एक
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 भल  सान  दे  ey  ee  ee  भारत  में  निर्माणकत्तश्रों को  कुछ  धुन

 सवार  है  कि  हमेशा  गाड़ियों  का  माडल  बदलते  रहो  ।  यह  इसलिये  किया  जाता  हैं  कि  इससे  विक्रय

 लाभ  निश्चित  हो  जाता  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  हैं  कि  मोटर  एकत्रीकरण उद्योग  के  विकास

 के  साथ  हमारे  देश  में  सहायक  उद्योग  का  विकास  होना  असम्भव  हो  गया  क्योंकि  हमने  कराने  वाले

 कई  वर्षों  के  लिये  कुछ  मानक  निर्धारित  नहीं  किये  हैं  ।  हम  ace  मोटरों  के  बारे  में  कोई  निश्चित

 नीति  नहीं  बना  सके  हैं  ।  यह  Waa  हे  कि  हम  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  ea  अधिक  उत्पादन

 उपभोग  की  आ्रावइ्यकताओ्ं  की  के  लिये  उद्योग  का  विकास  करने  का  विचार  करने  से  पहिले

 मोटर  नीति  निर्धारित करें  ।  कुछ  मानक  निर्धारित  करना  भी  झ्रावश्यक  है  ।  हम  wat

 समय  कारों के  लिये  प्रतीक्षा  करने  को  तैयार  हैं  करनी  भी  उन  wea  उद्योगों की

 यता  करने  के  लिये  कुछ  लोगों  को  कुछ  समय  तक  कुछ  शभ्रारामों  का  त्याग  करना  जिनपर  मोटर

 उद्योग  का  विकास  ae  सड़क  परिवहन  उद्योग  का  विकास  निर्भर  है  ।

 फिर  उद्योग  का  प्रश्न  भ्राता  है  इस  प्रश्न  की  उपेक्षा की  गई  है  ।  इस  उद्योग में

 कार  ने  किसी  व्यक्ति  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  कौर  उसके  लिये  भी  कोई  प्रमाप  निर्धारित  नहीं  किया

 गया हैं  ।  अरन्य  नाप  विकसित  sat  मे  स्थिति  ऐसी  नहीं  हैं  ।  वे  परिवहन  उपक्रमों  के  विकास  की  योजना
 तीन  या  चार  योजना  काल  पहिले  बनाते  हूँ  ।  वे  यह  निर्धारित  करते  हें  कि  लक्ष्य  प्राप्त  होने  तक  वे
 ४  टन  या  ४  टन  के  प्रमाणिक  ठेले  बनायेंगे  या  प्रमाणिक  प्रकार  की  सवारी  कार  बनायेंगे  ।  ऐसा  किये

 बिना  समस्या  का  तनिक  भी  समाधान  न  होगा  ॥

 में  अपके  द्वारा  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहता  हं  कि  विधेयक  में  कुछ  उपबन्धों

 का  निचय  ही  स्वागत  करता  हूं  ।  श्रन्तरज्यीय  परिवहन  संबंधी  ate  |

 परन्तु  माननीय मंत्री  ने  यह  कहते  समय  कि  माननीय  सदस्यों  को  सन्देह  हैं  कि  इसमें  मज़दूरों  संबंधी

 उपबन्ध  भी  कयों  नहीं  रखा  गया  हमें  यह  गारंटी  नहीं  दे  सके  कि  इस  विधेयक  के  विधि  बनाने  तक

 श्रम  मंत्री  भी  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  देंगे  ।  यदि  ag  विधि  मज़दूरों  संबंधी  उपबन्ध  के  बिना

 अ्रद्यतन हो  जाती  तो  वर्तमान  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  के  eta  कंडक्टरों wife  से  €

 घंटे  प्रति  दिन  झर  uy  घंटे  प्रति  सप्ताह  काम  लिया  जा  सकता  हूं  ।  क्या  ऐसा  करना  प्र मानवीय

 शोषण  नहीं  है
 ?

 यह  बात  भी  संवंविदित  हैं  कि  डीजल  से  चलने  वाली  बस  में  ६०  या  ७०  यात्री बैठ  सकते  हें  ।

 स्पष्ट  है  कि
 इन

 के  चलाने  यात्रियों  को  सुरक्षा  से  पहुंचाने  के  लिये
 ड्राइवर  को  अपनी  अधिक

 शक्ति  का  प्रयोग  करना  पड़ेगा  |  १९३९  की  प्रपेक्षा  जब  कि  उन्हें  ३०  या  ३५  यात्रियों को  ही
 चलाना

 पड़ता था  नाज  उसका  काम  बहुत  कठोर  है
 ।

 काम  की  वृद्धि  का  ड्राइवर  तथा  कंडक्टर

 दोनों  पर  प्रभाव हैं  ।

 सार्वजनिक  परिवहन  में  डीजल  तेल  का  प्रयोग  बढ़ता  जा  रहा  है
 |

 ड्राइवर  का  स्थान  इंजन  के
 बहुत  निकट  होता  उसके  स्वास्थ्य  पर  डीज़ल  का  हानिकारक प्रभाव  पड़ता  है  ।  यह  ऐसा

 मामला  है  जिसकी  छानबीन  की  जानी  चाहिये
 ।

 डीज़ल  को  गैस  से  इन  लोगों  को  क्षयरोग  हो  जाने

 का  भय  बना  रहता  है  |  ड्राइवर का  काम  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  के  पेंटिंग  विभाग  में

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  से  भी  श्रमिक  सख्त  है  ।  उक्त  फैक्टरी  में  ऐसे  कर्मचारियों  को  हर  रोज

 दो  या  तीन  विटामिन  बी  तथा  एक  गिलास  दूध  का  सरकारी  खर्चे  पर  दिया  जाता  है  ।  परन्तु

 इस  विषय  में  सरकार  उन  के  मामलें  पर  विचार  तक  नहीं  कर  रही  ।

 में  इस  विधेयक  के  केवल  कुछ  ही  उपबन्धों
 के

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा
 ।  दण्ड

 के
 अधिक  सख्त

 बनाये  जानें  के  बारें  में  कहा  गया  परन्तु  क्या  इस  दण्ड  के  मालिक  के  लिये
 भी

 सख्त  बनाने  की

 पना  हैं  जिसकी  गलती  से  पुर्जे  आदि  नहीं  दिये  जातें
 ?  ऐसी  अवस्था  में  जब  मालिक  उन  पुर्जों  को  समय

 में  नहीं  सरकार  को  उन्हें  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करने  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 त्रावणकोर-कोचीन
 राज्य

 के  परिवहन  विभाग  में  सेवामुक्त  ड्राइवरों  को  तीन  प्रकार
 का

 दण्ड
 दिया  जाता  है  |  जब

 भी  कोई  दुर्घटना  होती  है  तो  विभाग  ड्राइवर  को  मुरत्तिब  कर  देता  बाद  में
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 पुलिस  उसके  लाइसेन्स  को  ले  जाती  है  तथा  अन्त  में  उसे  विधि  न्यायालय  में  उपस्थित  होना  पड़ता  है
 परन्तु  दुर्घटना  के  लिये  जो  विभाग  उत्तरदायी  उस  पर  किंचित  मात्र  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।

 लिये  यदि  सरकार  परिवहन  कर्मचारियों  की  कुछ  भलाई  करना  चाहती  है  तो  उसे  इस  स्थिति  में
 भी

 परिवर्तन  करना  होगा ।

 भार  तौलने  के  संबंध  में  मेंने  एक  विचित्र  उपबन्ध  देखा  है  ।  एक  संशोधन  द्वारा  इसमें  फेर  बदल

 करने  की  भी  मांग  की  गई  हैं
 ।  मेंने  उपबन्ध  पढ़ा  हैं  परन्तु  में  भी  यह  नहीं  समझ  सका  कि  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ।.  विधि  के  यदि  किसी  पदाधिकारी को  यह  संदेह

 हो  कि  मोटर  गाड़ी  में  नियत  भार
 से

 अधिक  भार  है  तो  वह  पदाधिकारी  गाड़ी  को  रोक  सकता

 परन्तु  वह  भार  को  तोलेगा  कैसे
 ?

 विधि  के  भ्रनुसार  या  तो  वह  परिवीक्ष  चौकी  तक  मोटर  गाड़ी  को

 एक  मील  आगे  की  दिला  में  लें  जा  सकता  है  या  जिस  शोर  से  मोटर  ग्रा  रही  हो  उस  दिशा  में  उसे

 भग  पांच  मील  पीछे  की  ae  वापिस  ले  जा  सकता  है  ।  लेकिन  मेने  राज  तक  भार  तोलने  को  ऐसी

 कोई  मशीन  नहीं  देखी  है  जिस  पर  चक  को  खड़ा  किया  जा  सके  भार  तोला  जा  सके  ।  पहले तो

 लारी  का  वज़न  करना  शहरों  फिर  सारे  भार  को  तोलना  चाहिये  ।  यहां  भार  को  किसी  विशिष्ट  स्थान

 आदि  पर  रखने  का  प्रदान  नहीं  मेरा  कहना  केवल  इतना  हैं  कि  भार  के  परिवीक्ष  से  संबंधित

 सान  उपबन्ध  ऐसा  है  कि  उसमें  भ्रष्टाचार  की  अत्यघिक  गुंजाइश  है  ।  घूस  देकर  चालक  अधिक  भार

 लें  जाते  घूस  के  वितरण  की  एक  नियमित  दर  है
 ।

 इसलिये  घूसखोरी  की  रोकथाम  के  लिये

 इन  उपबन्धों  में  पूर्ण  रूप  से  परिवर्तन
 की

 आवश्यकता  है  कुछ  प्रबन्ध
 किया  जाना  चाहिये  ।

 अ्रनुज्ञप्तियों  के  रह  करनें  के  पर  भी  पुनः  विचार  किया  जाना  ।  यदि  अनुज्ञप्ति

 को  रह  था  निलम्बित  किया  जाता  है  तो  सुनवाई  के  संबंध  में  चालक  को  अधिकार  होना  चाहिये  कि

 झर  यदि  विधेयक  में  इसकी  व्यवस्था  न  हो  तो  यह  उपबन्ध  भी  उसमें  जोड़  देना  चाहिये  ।  ae  स्थिति

 स्पष्ट  नहीं  है  ।  जानते  हैं  कि  यदि  चालक  स्वयं  पेश  हो  तो  अधिनियमों  के  प्रंग्रेजी

 में  लोकप्रिय  होने  के  कारण  वह  सफाई  में  प्रतीक  कुछ  न  कह  सकेगा  |  इसलिये  यदि  वह

 झावइयक  तो  झ्र पने  मामले
 की

 पैरवी  के  लिये  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  की  कि

 जानी  चाहिये  ।

 aa  में  मोटर  गाड़ियों  की  रफ्तार  संबंधी  सीमाओं  के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  जैसा

 कि  arm  जानते  हैं  केवल  पुलिस  द्वारा  परिवीक्ष  के  दिन  ही  इन  सीमाओं  का  पालन  किया  जाता  है  ।

 इंडिया  गेट  पर  सैर  करते  समय  हम  कई  बार  देखते  हैं  कि  उच्च  पदाधिकारी  ६०  या  ७०  मील  प्रति

 घंटा  की  रफ्तार  से  कार  चलाते  यह  एक  ऐसा  तथ्य  हैं  कि  माननीय  मंत्री  भी  हंस  कर  इसका

 मोहन कर  रहे  हें  ।

 tet  झल गे शन :  शारीरिक  संकेतों  के  लिये  कुछ  कहने  की  आवश्यकता नहीं  है  |

 शी ड्०  qo  नायर  :  यदि  श्राप  इतने  अधिक  शारीरिक  संकेत  करते  हैं  तो  में  कुछ  कहे

 बिना  नहीं  रह  सकता हुं  ।

 सभापति  कया  बाप  झपने  अनुभव  से  बतायेंगे  कि  कया  नभ  अभी  इस  विधि  के

 घन  के  लिये  किसी  बड़े  झ्रादमी  को  सजा  पात  हुए  देखा  है
 ?

 ar  विधि  जिस  रूप  में  है  उसमें  बड़े

 बड़े  आदमियों  के  लिये  साफ  बच  निकलने  के  संबंध  में  बहुत  गुंजाइश  है  ।  में  माननीय मंत्री  को  इस

 बात  से  सहमत  हूं  कि  कठोरता  दंड  दिया  जाना  परन्तु  विधि  में  पुनरावेदन  करते  समय  आपको
 यह  भी  सोचना  चाहिये  कि  इन  उपबन्धों  में  से  कोई  बच  कर  निकल  न  सके  ।  यह  केवल  चालकों  का
 ही  प्रदान  नहीं  दुर्घटनाओं  के  उचित  समय  पर  मरम्मत  की  ध्यान  न  देने  के  कारण

 मालिकों  के  उत्तरदायित्व

 पर

 भी  विचार  किया  जाना  चाहिये

 ।

 fag  ५ अंग्रजी  में
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 मोटर  गाड़ी  उद्योग  की  स्थिति  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  |  कौर  केवल  विधेयक में

 ही  परिवर्तन  करने  की  बात  नहीं  सोचनी  चाहिये  ।  यदि  कुछ  अन्य  उद्योगों  का  विकास  किया  जाता

 है  तभी  मोटर  गाड़ी  उद्योग  का  विकास  सम्भव  है  ।  इसलिये  विधानों  में  इस  प्रकार  परिवहन  करने
 से

 पहले  केवल  मंत्रालय  या  मंत्री  द्वारा  ही  नहीं  बल्कि  समस्त  सरकार  की  से  एक  सहयोजित  योजना

 पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 न७  माज  fang  में  विधेयक का  समर्थन  करता  पिछलें

 प्रवक्ता  ने  कहा  है  कि  विधेयक  में  मोटर  गाड़ी  उद्योग  तथा  सहायक  उद्योगों  सड़कों  के  विकास

 के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  गया  परन्तु  ये  सभी  बातें  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र स्पष्ट  रूप

 बाहर की  बातें  हैं  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  मोटर  गाड़ी  यातायात  के  विनियमों  से  है  इस  संबंध

 में  विधेयक  के  उपबन्ध  पूर्ण  रूप  से  प्रभावी  हैं

 विधेयक  के  मुख्य  उपबन्धों  का  संबंध  राज्य  सरकारों  द्वारा  मार्ग  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण

 से  है  ।  हमने  देश  में  निश्चित  we  व्यवस्था  के  सिद्धांत  को  स्वीकार  किया  है  कौर  इसमें  कोई  श्राइचये

 की  बात  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  मार्ग  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  को  तेज़ी  से  झ्र पना या  इसके  साथ

 साथ  ही  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  माग  परिवहन  के  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  चेतावनी

 भी  उन्होंने  कहा  हैं  कि  माल  यातायात  को  गैर  सरकारी  उद्यम  के  हाथों  मे  रहने  देना

 शर  राज्य  सरकारों  की  क्षमता  के  अनुसार  यात्री  परिवहन  का  ही  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये
 ।

 योजना  आयोग  की  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारें  कहां  तक  लागू  करती  हैं  यह  देखना  कभी  शेष  है
 |

 dat  तक  इस  विधेयक  का  संबंध  है  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  मोटर  परिवहन  के  विकास  से  संबंधित  नीति

 स्पष्ट  रूप  से  बताई  गई  है  ।  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  बताया  राज्यों  द्वारा  भ्र पने  प्राधिकार  में  लिये

 गये  उद्योग  के  संबंध  में  देय  प्रतिकर  के  प्रश्न  संविधान  द्वारा  भ्रान्ति  रूप  से  निपटारा  कर  दिया

 गया है  ।  इस  कार्यवाही  द्वारा  उद्योग  बिना  रोक  टोक  विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 झन्तर्राज्यिक  परिवहन  प्राधिकार  के  संविधान  से  संबंधित  उपबन्ध  का  में  स्वागत  करता  हुं
 |

 इसके  न  होने  से  परिवहन  क्षेत्र  में  बहुत  कठिनाई  थी  ।  विभिन्न  राज्यों  की  सीमाओं  पर  यात्रियों क़ो
 अत्याधिक  सुविधा  होती  थी

 sik  माल  लाने  ले  जानेमें  भी  रुकावट  होती  थी
 ।

 wa  दूसरे  विधेयक

 में  अ्रघिकारी  या  न्यायाधिकरण  की  भांति  यह  परिवहन  शभ्रधिकारी  भी  राज्य  सरकारों से  बातचीत  कर

 सकेगा  प्रो  राज्य  सरकारों  में  उत्पन्न  होने  वाले  विवादका  निबटारा  कर  सकेगा  |

 विधेयक
 में

 न
 केवल  सड़क  तथा  रेल  परिवहन  के  बीच  बल्कि  भ्रन्तर्देशीय  परिवहन में  भी

 न्यय  की  व्यवस्था की  गयी  है  ।  मोटर  कार  करारोपण  जांच  समिति  ने  कहा  था  कि  मार्ग  परिवहन

 द्वारा  रेल  परिवहन  से  अधिक  प्रतियोगिता  नहीं  हैं  ।  यदि  है  भी  तो  उसका  क्षेत्र  बहुत  ही  सीमित  है
 ।

 उन्होंने  केवल  लम्बे  फासले  के  सड़क  परिवहन  पर  पाबन्दी  की  सिफारिश  की  थी  ।  यदि  हमें  अगली

 ददशाब्दी  में  सड़क  परिवहन  उद्योग  का  विकास  करना  है  तो  सड़क  तथा  रेल  तथा  अन्तर्देशीय  परिवहन

 में  समन्वय  आवश्यक  है  |

 जब  तक  हमारी  कोई  योजना  बद्ध  संचार  व्यवस्था  नहीं  होती  तब  तक  सड़क  परिवहन  का  विकास

 सरल न  होगा  ।  तीनों  प्रकार  के  परिवहनों  में  समन्वय  के  लिये  यह  कौर  भी  श्रावक  हैं  ।

 हमारी  मार्ग  व्यवस्था  नागपुर  योजना  पर  झ्राधारित  है  ।  इस  योजना  के  बाद  राज्यों  द्वारा
 कई  योजनायें तैयार  की  गई  ह  इस  संबंध  में  यह  आवश्यक  हैं  कि  सड़कों  के  विकास  के  लिये  इस

 ७... अकार  की  योजनाओं  रेल  तथा  मार्ग  परिवहन  के  समन्वय  के  लिये  समस्त  देश  के  संबंध  में  जो

 योजनायें  उनमें  इनका  विलीनीकरण हो  ।  स्वयं  देश  के  औद्योगिक  विकास  से  भी  इस  मामले  का
 गहरा  संबंध  हैं

 ।
 यद्यपि  इस  विधेयक  को  कार्य  क्षेत्र  में  यह  बात  नहीं  है  तथापि  में  इस  लिये  ये  बातें

 कर
 कह  रहा  हूं  कि  सरकार  उचित  प्रसंग  में  आवश्यक  विधान  बना  सके  या  sar  कार्यवाहियां

 |
 Zan  ठ  एएए

 aa  at



 ११  PENS  मोटर  गाड़ी  विधेयक  रे

 यह  सच  है  कि  श्रमिकों  की  परिस्थितियों  की  कोई  चर्चा  नहीं  की  गई  है  परन्तु  हमें  विश्वास  हं
 कि  मंत्रालय  मोटर  परिवहन  श्रमिकों  की  परिस्थितियों  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  से  भली  भांति

 जागरूक है  |

 पिछले  वक्ता
 ने

 फालतू  पुर्जों  के
 न

 होने  या  घिसे  हुए  पुर्जों  के  कारण  होनें  वाली  दुघ
 के

 लिये  मालिकों  को  दण्ड  देने  के  संबंध  में  एक  मामले  की  चर्चा  की  थी
 ।  उन्होंने  विधेयक  के

 खंड ३३  में  किए  गए  संशोधन  को  नहीं  देखा  है  ।  लाइसेन्स  की  शर्तों  को  कड़ा  कर  दिया  गया  |  कौर  श्री
 इन

 उपबन्धों  से  बचना  संभव  नहीं
 है  |

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  प्राधिकारी  के  संविधान  के  संबंध  में  भी  में  उपबन्ध  का  स्वागत
 करता

 हूं  विधेयक  के  oer  उपबन्धों  पर  में  उस  समय  चर्चा  करूंगा  जब  इस  पर  विचार
 किया

 जायेगा  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  का  में  स्वागत  करता  हूं
 ।

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  की  ग्रन्थि  में  हमने  देखा  था  कि  रेलें  देश  की  शर  विशेषतया

 पतियों  की  परिवहन  संबंधी  झ्रावश्यकताश्रों  को  पुरा  नहीं  कर  सकी  थी  ।  औद्योगिक विकास  की  दक्षा

 में  ग्रत्यधिक  प्रगति  है  जब  कि  रेलवे  द्वारा  परिवहन  सुविधायें  पिछड़  रही  इसलिये  हमें

 प्रसन्नता है  कि  यह  विधेयक  पुरःस्थापित किया  गया  हैं  ।

 इस  समय  हम  देखते  हैं
 कि

 यात्रियों  या  सामान  को  लेकर  एक  मोटर  गाड़ी  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  नहीं  जा  सकती  है  ।  कितनी  ही  रुकावटें  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  लिंगम  ने  पर्यटकों  की

 चर्चा  की  भारत  में  केवल  पर्यटक  यातायात  के  द्वारा  इस  वर्ष  कई  करोड़  रुपयें  की  विदेशी  मुद्रा

 हमें  उपलब्ध  होगी
 ।  दिल्‍ली art  वाले  पर्यटक  हरिद्वार  शादी  कई  अन्य  स्थानों  को

 चाहते  हैं  ।  क्या  हम  यह  आशा  कर  सकते  हें  कि  झ्रन्तर्राज्य  सीमा  पर  यदि  ऐसे  पर्यटकों  को
 घंटे तक  रुकना  पड़े  तो  वे  फिर  भारत  जायेंगे  ?  प्यार  देश  वापिस  जाकर  वे  क्या  कहेंगे  कि  भारत  जेसे

 देश  में  कोई  परिवहन  प्रबन्ध  नहीं  है  ।

 इस  भ्रन्तर्राज्यिक  परिवहन  प्रबंधों  से  इस  प्रकार  की  बात  रोकी  जा  सकती  हैं  ।  भ्रन्तर्राज्यिक

 परिवहन  शझ्रधिकारी तथा  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  प्राधिकारी  यात्रियों  तथा  सामान  को  लाने  लें  जाने

 के  संबंध  में  सुविधायें  प्रदान  करने  में  अत्यन्त  लाभदायक  तथा  सहायक  सिद्ध  होंगे
 ।

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यदि  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  सामान  के  परिवहन  के  लिये  रेलवे

 साथ  साथ  सड़क  द्वारा  २००  से  ५००  मील  तक  के  लिये  परिवहन  की  अनुमति  दी  गई  तो  इस

 से  कुछ  सीमा  तक  रेलवे  पर  दबाव  में  कमी  हो  जायेगी
 ।

 इस  समय  दोनों
 में

 कोई
 प्रतियोगिता  भी

 नहीं  है
 |  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  में  हमारे  देश  में  कितने  ही  उद्योग  स्थापित  किये

 जायेंगे  ।
 यदि  हम  बम्बई  या  नई  बनाई  गई  काफिला  बन्दरगाह  को  देखें  तो  हम  देखेंगे

 कि  इन  बन्दरगाहों  से
 रेल

 द्वारा  सामान  नहीं  हटाया  जा  सकता  है
 ।  परिवहन  कठिनाइयों  के  कारण

 जहाजों  को  कई  दिन  तक  वहां  ठहरना  पड़ता  इसलिये  में  सरकार  से  ऐसे  नियम  बनाने  का  faa
 दन

 करूगा  कि  जिससे  सार्वजनिक  मोटर  गाड़ियों  शादी  के  द्वारा  मल  उठानें  में  कोई  न  हो  ।

 जिस  प्रकार  से  विभिन्न  राज  पथों  की  मील  संख्या  बढ़ने  वाली  उसी  प्रकार  से  ग्राम्य  सड़कों

 तथा  राज्य  सड़कों
 की

 मील  संख्या  में  भी  वृद्धि  होनें  वाली  है  ।
 हमें  प्रसन्नता

 है
 कि  केन्द्रीय  सरकार ने

 एक  केन्द्रीय  परिवहन  प्राधिकारी  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  जिसके  क्षेत्राधिकार  में

 राज्य  तथा  प्रायः  सड़कें ee  .  —

 मूल  wast  में  ।



 ९६  मोटर  गाड़ी  विधायक  ११  VERS

 स०  च०  सामन्त

 हमने  समितियों  में  विभाजित  होकर  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  पर  विचार  किया  था  ।  समितियों

 में  परिवहन  कौर  उद्योगों  पर  जब  हमने  विचार  किया  था  तो  हमें  कोई  न  थी  ।  परन्तु  मुझे

 प्रसन्नता  हैं  कि  अरब  हम  निराशा  के  वातावरण  में  भी  भविष्य  के  लिये  are  झलक  देखते  हैं
 ।

 यदि  देश  में  प्रौद्योगिक  विकास  होता  कई  वस्तुएं  निमित  की  जाती  उनका  उपयोग  देश  में  होगा

 या  उन्हें  विदेश  भेजा  जायेगा  कौर  एक  gas  परिवहन  व्यवस्था  के  विना
 ये  सब  सम्भव हो

 सकता  में  पूर्ण  रूप  से  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  मित्तल  )  में  विधेयक का  समर्थन  करता gt  फिर  भी  अपने  माननीय

 मित्र श्री  to  पृ०  नायर  की  कई  बातों
 से

 में  सहमत  हूं
 ।

 उन्होंने  कहा  था  कि  यह  एक  अच्छा  विधेयक  है  परन्तु  इसे  १९५६  से  नहीं  बल्कि  EVE  के

 दृष्टिकोण  से  प्रस्तुत  किया  गया  हैं  ।  ग्राम  सबसे  बड़ी  समस्या  परिवहन  की  समस्या  रेलवे  भ

 लिये  सभी  सामान  ate  यात्रियों  को  ले  जाना  असम्भव  है  ।

 एक  बात  जो  उनके  प्रयत्नों  में  सहायक  सिद्ध  हो  सकती  है  वह  है  मार्ग  परिवहन  उद्योग  परन्तु

 हस  के  उपबन्धों  द्वारा  भी  यह  रिक्तता  पूरी
 न  की

 जा  सकेगी
 ।

 में  मानता  हुं  कि  इस

 यक  के  उपबन्धों  द्वारा  भ्रन्तर्राज्य  परिवहन  समस्यायें  कम  हो  जायेंगी  तु  ये  केवल  अनुमति

 उपबन्ध  हैं  ।
 राज्यों

 में  प्रदूषित  उपबन्ध  कैसे  क्रियान्वित  होतें  हैं  इसे  जानते  हुए  में  यह  अनुभव  करता

 हूं  कि  ये  एक  राज्य  ote  टर: २  राज्य  के  बीच  सीमित  परिवहन  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिये  पर्याप्त
 न

 होंगे
 ।

 मैं  मांनता  हूं  कि  रेलवे  देश  की  ay  व्यवस्था  की  रीढ़  की  हड्डी हैं  ।.  में  उसके  विकास  का  विरोधी

 नहीं  परन्तु  मंत्रालय द्वारा  सड़क  परिवहन  से  सौतेंली  मां  जसा  व्यवहार  किया  जाता  रहा  हूँ
 |

 इसके  विकास के  लिये  प्रतीक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  में  परिवहन  विशेषज्ञ नहीं  हूं  ।  परन्तु
 योजना

 आयोग  के  सदस्य  श्री  नियोगी  ने  कहा  है  कि  रेल  द्वारा  दस  लाख  टन  माल  के  परिवहन  पर
 ४

 करोड़

 रुपये  बचें  sla  प्रौढ़ सड़क  द्वारा  ११  ६  करोड़ रुपये  ।  कुछ  कच्चा  सामान
 और

 वस्तुएं  रेल  द्वारा

 भेजने  पर॑  परिवहन  व्यय  लगभग  १-३४ कौर  ३-१।२  जाने  प्रति  टन  मील  हैं  जब  कि  सड़क  करारा

 od  हाल  ही  में  मेंने  भारतीय  मार्ग  तथा  परिवहन  विकास  संस्था  के  प्रधान  श्री  वाघ  द्वारा

 लिखित  एक  लेख  में  पढ़ा  है  कि  ये  भ्रांकड़े  ठीक  नहीं  हैं  ।  उनके  अनुसार  रेलवे  द्वारा  दस  लाख  टन  का

 परिवहन  व्यय  साढ़े  ग्यारह  करोड़  रुपये  है  प्रौढ़
 ४

 करोड़  रुपये  नहीं  है  ।  उन्होंने रेलवे  आय  व्यय

 के  भ्रनुसार ये  झांकने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना से  निकालें  हैं  ।  उन्होंने  दस  लाख  टन  का  सड़क  द्वारा

 परिवहन  व्यय  साढ़े  चार  करोड़  रुपये  बताया  है  ।  उन्होंने कहा  है  रेलें  बोर्ड  के  सदस्य  नें  जिसे

 रेल  द्वारा  परिवहन  व्यय  बताया  है  वह  वास्तव  में  राष्ट्रीयकृत  परिवहन  व्यय  है  ।  esa
 मंडली

 के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  गैर  सरकारी  परिवहन  द्वारा  केवल  ३  aa  प्रति  मील  खरच  होता  है  ।  भारतीय

 सड़क  तथा  परिवहन  विकास  संस्था  के  श्रध्यक्ष  के  अ्रनुसार  ट्रक  ट्रेलर  लगाने से  इसमें  ३  खाने से  भी

 और  कमी  की  जा  सकती  है  ।  उनका  कहना  है  कि  माल  लाने  की  सीमा  के  धीन  Wald  १८,०००:

 पाउण्ड प्रति  माल  को  राष्ट्रीय  राजपथों  प्र  महत्वपूर्ण  राज्य  पथों  पर  ले  जाया  जा  सकता  है
 +

 म  योजना  आयोग  तथा  परिवहन  रेलवे  मंत्रालयों  से  निवेदन  करूंगा  कि  रेलों के  लिये

 आवंटित
 डिब्बों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  से  पूर्वे  वे  कुशलता  कौर  ट्रक  द्वारा  माल  ले  जाने  के  व्यय

 का

 भली  भांति  अध्ययन कर  लें  ।  सड़कों का  काफी  विकास  हो  गया  है  कौर  हम  करते  हैं  कि
 द्वितीय ग  योजना  काल  के  त्रस्त  तक  नागपुर  योजना  भी  कार्यान्वित  हो  जायेगी  ।  देश  में  मोटर  बनाने

 के  कई  ऐसे  कारखाने  भी  हें  जो  हमारी  आवश्यकता  पुरी  करने  के  लायक  ट्रक  ट्रेलर  भी  बना  सकते  हैं
 ॥

 एक  ट्रक  में  Pe YXoo  पाउण्ड  माल  लादा  जा  सकता  ऐसा  मेने  कहीं  पढ़ा  है  कि  किसी

 समिति
 नें  इसे

 ३२,०००  पाउण्ड कर  देने  की
 भी  सिफारिश  की  भूमि  परिवहन  संगठनों  द्वारा

 किये  गये  पर्यवेक्षणों  को  |
 चाहिये

 क
 aoe कवाय  में  रतो

 हुए
 erage)  इत  सदका  अन्यय  करों

 अंग्रेज़ी  में  ।



 ११  PENS  MST  विधेयक  RY

 मैं  ग्राम  पढ़  रहा  था  कि  अमरीका  में  माल  यातायात  के  संबंध  में  १६  a  से  ce  में  लगभग

 ¥5R  प्रतिशत श्र  रेलवे  में  केवल  ६६  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  हैं  ।  अमरीका  में  सारी  सड़कों  को  मिलाने
 के  लिये  विकास  के  लिये  काफी  aha  आवंटित  की  गई  है  क्योंकि  उनका  विश्वास  है  कि  रेलों

 के  बजाय  ग्रह  कार्य  सड़क  परिवहन  के  द्वारा  अ्रधिक  कुशलतापूर्वक  किया  जा  सकता  है  |

 श्राज में  इस  बात  पर  जोर  दे  रहा  हैं  कि  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  भी  तक  जितना  ध्यान

 सड़कों  द्वारी  माल  लाने  लें  जानें  पर  दिया  जाता  रहा  है  अब  उससे  भी  अधिक  ध्यान  देनें  की  झावद्यकता

 ह  इतना ही  नहीं,ग्रपितु  इस  संबंध  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  पर्याप्त  प्रोत्साहन  मिलना  ऐसा

 में  इसलिये  कहता  हुं  कि  रेलों  को  यों  भी  जितनी  राशि  उन्होंने  मांगी  है  उससे
 अधिक  श्रावव्यकता

 हैं  tt  हमें  काफी  मात्रा  में  इस्पात  ब्या  चावल  आयात  करना  है  ।  अपनी  कृषि  का

 विकास  भी  हमें  करना  है  ।  इसके  लिये  हमें  लगभग  १००  करोड़  रुपयों
 की  श्रावस्यकता हैं  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसका  rearray  न  करके  इसे  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  दे  दिया  जाये  तो  अधिक

 अच्छा  होगा  ।

 योजना  श्रायोग  ने  यह  कहा  है  कि  सड़कों  से  माल  ले  जाने  के  यातायात  का  राष्ट्रीयकरण  न

 किया  |  राष्ट्रीयकरण  का  भय  बने  रहने  के  कारण  लोग  इस  उद्योग  में  धन  लगाने  से  डरते  हैं  |

 स्पष्ट  बता  दिया  जाना  चाहियें  कि
 इसका  राष्ट्रीयकरण  नहीं  होगा  ate  उन्हें  कुछ  सुविधायें

 भी  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 सभी  संबंधित  मंत्रालयों  ने  धज  योजना  ग्रा योग  नें  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  द्वितीय  पंच

 वर्षीय  योजना  की  समस्या  परिवहन  हैं  ।  परिवहन  मंत्रालय  का  प्राक्कलन  है  कि  हमें  प्रतिवर्ष  लगभग

 अंकड़े  भिन्न  भिन्न  बताये  कुछ  भी  हो  इतना  तो  मानना  पड़ेगा  कि  हमारी  जैसी  अर्थ  व्यवस्था में
 Whoo  ट्रकों

 की
 आवश्यकता  पड़ेगी  जब  कि  योजना  आयोग  तथा  टाटा  इंजन  के  कारखानों  ने

 य

 जिसका  प्रसार  हो  रहा  आवश्यकता  इस  बात  की  हैं  कि  हमारी  योजाना  उचित  रूप  से  कार्यान्वित

 हो  ate  उसमें  किसी  प्रकार
 की

 तंगी
 न

 जाने  पाये

 झांक  प्रथम  योजना  कौर  जो  प्राय  योजनायें  हम  भविष्य  में  कार्यान्वित  करने  जा  रहे  हैं  उनके
 परिणामस्वरूप  हम  देखते  हैं  कि  हमारी  ae  व्यवस्था  गतिशील है  जिसमें  एशिया कौर  भ्र फ़ीका  वाली

 छोटी  मोटी  समस्यायें  अपने  श्राप  ही  हल  हो  जायेंगी  ।  एक  बार  जीवन  का  भौतिक  स्तर  ऊंचा  उठ

 जाने  के  पश्चात  लोग  भाषा  शादी  के  मामले  पर  लड़ना  भूल  जायेंगे  |  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  तो

 यह  है  कि
 नहीं  ड़  हमें  अपनी  योजनायें  कार्यान्वित  करनी  चाहिये  शर  ऐसा  करने  में  हमारे  मार्ग  में  कोई  बाधा

 wats  रेलों  के  साल  दोनें  को  THAT  १९५५-५६ तक  ३४  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  फिर  भी

 माल  में  वृद्धि  के  ७५  प्रति  शत  से  अधिक  ले  जाना  उनके  लिये  सम्भव  नहीं  है  ।  द्वितीय  योजना  में  सारे

 पदार्थों  को  मिला  कर  १२०  तक  वृद्धि  करने  का  प्राक्कलन  किया  गया  है  |

 वर्तमान  परिस्थितियों  में  रेलों
 को

 site  अधिक  पैसा  नहीं  मिल  सकेगा  यद्यपि  में  चाहता  हूं  कि

 उन्हें  alan  पैसा  मेंने  ट्रांसपोर्ट  नामक  पत्रिका  में  पढ़ा  था  कि  माल  ढोने  के  far  हमें

 कूल  %Zo,0 ~ ee  भारवाहक  गाड़ियों  की  श्रावस्यकता  यात्री  मोटर  गाड़ियां  भी  हमें  Joo,o000

 चाहिये  जब
 कि

 हमारे  देश  की  निर्माण  क्षमता  कुल  लाख  है
 ।  डिस्पोजल से  प्राप्त  हो  जाने पर

 भी  यह  संख्या
 २

 लाख  से  अधिक  नहीं  होगी
 ।

 इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  हमारे  निर्माण  लक्ष्य  में  वृद्धि

 हो  जानी  चाहिये
 ।

 मेरा  निवेदन  तो  यह  है  कि  भारी  ट्रकों  के  रायात  के  लिये  अनुमति दी  जानी
 चाहिये  अन्यथा  माल  का  यातायात रुक  जायेगा  |  मैँ  यह

 सब  केवल  समस्या  को  सुलझाने  की  दृष्टि
 से  कह  रहा

 इस  संबंध  में  में  उपमंत्री  का  ध्यान  उन  प्रतिनिधि
 मंडलों

 की
 कौर  आकर्षित करना  चाहुंगा

 जो
 उनसे  मिलें  थे

 ।
 जैसा  कि  में  पहले  कह  चका  इस  त्रिज़्या  के  उपबन्ध  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।



 ९६६  मोटर  गाड़ी  विधेयक  ११  ११५६

 area

 राज्य  करों  की  भ्र धिक तम  सीमा  निश्चित  कर  देनी  चाहिये  ।  उस  प्रतिनिधि  मंडल  ने  उपमंत्री
 से  यह  भी  निवेदन  किया  था  कि  केन्द्र  द्वारा  मोटर  गाड़ी  कर  में  २०  प्रतिशत  कमी  की  जानी  चाहिये

 ।

 ऐसा  करने  से  राज्य  सरकारों  को  भी  प्रोत्साहन  मिलेगा  |  माननीय  उपमंत्री ने  इंस

 पर  उनकी  मांग  को  भ्र स्वीकार  कर  दिया  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  इस  समय  अधिक धन

 की  झ्रावव्यकता ह  ।  २०  प्रतिशत  कमी  कर  देनें  से  राजस्व  में  कोई  कमी  नहीं  होगी  क्योंकि  तब  मोटर

 गाड़ियों  का  निर्माण  site  FUINUNIN OTA -  चार  पांच  गना  बढ़  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  उससे  मंत्रालय  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  का  सद्भाव  भी  प्रकट  हो  जायेगा  |

 उक्त  प्रतिनिधि  मंडल  नें  एक  बात  यह  भी  कही  थी  कि  मोटर  गाड़ियों  का  मूल्य  श्रमिक  होने

 के  कारण  कुछ  कम्पनियों  को  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  जब  हम  wea  कार्यों  के  लिये

 ऋण  दे  रहे  हैं  तो  फिर  इस  कार्य  के  लिये  भी  न्यायोचित  शर्तों  पर  उन्हे  ऋण  देने  के  लिये  वित्तीय  निगम

 की  व्यवस्था  करनी  चाहिय े।

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 उनका  तीसरा  सुझाव  मोटर  गाड़ियों  के  क्रय  करने  वालों  को  विकास  छंट  देने  का

 माननीय  मंत्री  से  इन  सुझावों  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करने  की  सिफारिश  करता  हूं  यदि  वह  वास्तव

 में  सड़क  यातायात  का  विकास  करना  चाहते  हें  ।

 एक
 ate  सुझाव  हिताय  पंच  वर्षीय  योजना  काल

 में
 सिद्धांत  गर  प्रक्रिया  संहिता

 को

 frat  करने  के  बार  में  है  ।  यह  कार्य  ऐसा  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  ही  कर  सकती  है  उसे

 अ्रघिक  संख्या  में  ट्रकों  का  निर्माण  कर  सकें  ।
 चाहिये  कि  वह  इस  काल  में  सिद्धांत  झ्र  प्रक्रिया  संहिता  को  निलम्बित  कर  दे  जिससे  भारतीय  कारखाने

 इसके  TH  सुझाव  मोटर  गाड़ी  2 3é  के  अध्याय
 ४

 में  प्रस्तावित

 नियंत्रणों को  हटाने  के  बारे  में  था  राज्य  सरकारें  प्रभी  भी  राष्टीयकरण  का  विस्तार  करने

 में  प्रयत्नशील  हैं  ।  यातायात के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  जो  राशि  रखीं  गई  है  उसका  उपयोग  सड़कों

 ग्राही  के  राष्ट्रीयकरण  करने  में  क्यों  न  कर  लिया  जाये  ।  यदि  सरकार  उन्हें  थोड़ा  प्रोत्साहन दे  तो
 गर  सरकारी  उद्योग  स्वयं  इस  कार्य  को  करने  के  लिये  त ३  हैं  ।

 राज  बोलने का  मेरा  सबसे  प्रमुख  उद्देश्य  मंत्रालय  से  यह  निवेदन  करना  है  कि  वह  मोटर

 यातायात  की  इस  समस्या  का  अध्ययन  करे  कौर  रेलों  की  कमी  को  पुरा  करने  का  प्रयत्न  करे

 उपाध्यक्ष  महोदय :  में
 अब

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  से  बोलने  के  लिये  कहता  हूं
 ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  ae  गढ़वाल-पश्चिम
 व

 जिला  टिहरी  गढ़वाल
 व

 जिला
 :  सबसे  पहले

 में
 आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  प्रदान

 किया  ।  यह  विधेयक  यातायात  के  संबंध  में  जो  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  पेश  किया  हैਂ  इसका  में
 स्वागत  करती हूं  इसके  साथ

 ही  साथ  में  आपकी  भ्राता  से  कुछ  सुझाव  माननीय  मंत्री
 जी  की

 सेवा
 मे  भी  प्रस्तुत  करना  चाहती  हूं  श्र  मुझे  पूर्ण  area  है  कि  वह  उन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 पहला  मेरा  सुझाव  यह  हैं  कि  जितनी
 भी

 मोटरें  तथा  बसें  चलती  उन  सबका  हर  साल  चैकिंग
 होना  चाहिये  ।

 इसका  करण  यह  हूँ  कि
 जो

 मोटर  वाले  प्राइवेट  लोग  होते  हैं  वे  मोटरों की  बुरी  हालत

 होने  पर
 भी

 उसको  चलाते  रहते  हैं  कोई  परवा  नहीं  करते  हैं
 ।  जब  वें  उन  मोटरों  को  पास  करवाने

 के  लिये  जाते  हैं  तो
 जो

 चैक  करने  वाला  होता  है  उसके  हाथ  में  वे  कुछ  रख  देते  हैं  अपनी  मोटर  को

 पास  करवा  लेते  हें  ।  मेंने  देखा  है  कि  इसी  कारण  से  गढ़वाल  की  तरफ  ,  जो  कि  एक  पहाड़ी  इलाका
 कितने ही  एक्सीडेंट  पिछले  कुछ  ही  समय  में  हुई  हैं  ।  इन  ऑक्सीडेंट्स  का  एक  मुख्य

 कारण  यही  रहा  है  कि
 मोटरों

 की
 बहुत  बुरी  हालत  होते  हुए  भी  उनको

 वे
 चलाते  रहे  एक  निमी पौर es  ण

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 कारण  इन  एक्सीडेंट  के  होने  का  है  वह  झावर-लोडिंग  माल  है  1  रोवर  लोडिंग

 होने  की  वजह  से  जब  मोटर  किसी  मोड़  पर  टर्न  करती  है  तो  वह  न» ्  में  जा  कर  गिर  जाती  है  ।  इस

 वास्ते  मैं  प्रार्थना  करती  हूं  कि  इस  चीज  को  देखने  के  लिये  कि  मोटर  भ्रमणी  हालत  में  है  या  कुछ

 अच्छी  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।

 बात  जो  में  कहना  चाहती  हं  वह  यह  है  कि  पहाड़ों  पर  जो  सड़कें  बनती  हैं  वह  मैदानों
 में

 बनी  हुई  सड़कों
 की

 तरह
 की

 नहीं  होती  हैं
 ।  उन  सड़कों  के  किनारे  पर  एक  दो  Ge  ऊंची  दीवारों  का

 ग्रत्यन्त  आवश्यक =  यह  कहा  जाता  है  कि  इन
 का  बनाया  जाना  कुछ  कठिन  है  लेकिन

 में  समझती  हूं  कि  इसमें  कोई  अभी  कठिनाई  नहीं
 खैर  इस  काम  को  तो  इंजीनियर  लोग  कर  सकते

 परन्तु  में  इसे  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहती
 थी  ।  जरगर  ग्रापने  दीवारें  बनाने

 की
 स्वीकृति  दें

 दी  तो  इससे
 दो

 फायदे  होंगे
 ।

 एक
 तो

 जो  मलबा  होता  है  उसको  श्राप  सड़क  के  नीचे  कुछ  दूरी  पर  न

 फेंक  उस  दीवार  को  खड़ा  करने  के  लिये  इस्तेमाल  कर  सकेंगे  शर  दूसर  जो  पत्थर  होते  हैं  उन्हें
 भी  आपको  किसी  दूर  के  स्थान  पर  फेंकने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  इन  दोनों  चीजों  का  उपयोग

 दीवार  खड़ी  करने  में  किया  जा  सकता  है  ।  इन  दीवारों  के  बनने  से  मोटरों  के  लिये  एक  बचाव का

 साधन  उपलब्ध हो  जायेगा

 मोटरों  में  प्रोब-लोडिंग  न  हो  इसके  लिये  array  प्रांतीय  सरकारों  को  कड़े  प्रदेश  जारी  करने

 चाहियें  क्योंकि  भ्रामक-लोडिंग  होने  के  कारण  बहुत  से  एक्सीडेंट  हो  जाया  करते  हं
 ।

 घुमाव  के
 जो

 स्थान  होते  हैं  वे
 भी

 चौड़े  होने  चाहियें
 ate

 इसके  लिये  यहां  से  कोई
 area

 प्रांतीय
 सरकारों को  जाने  चाहियें  ।  मैं  जानती  हुं  यह  इंजीनियरों का  काम  है  we  वे  इसे

 कर
 सकते  हैं  ।

 परन्तु  यदि  यहां  से  कोई  आदेश  प्रांतीय  सरकारों  को  भेजे  जायें  तो  वे  उन  पर  जल्दी  अम्ल  करेंगी
 ।

 हमारी  बात  को  तो  वे  सुनती  हीਂ  नहीं  हैं  ।

 जो प्राइवेट  मोटरों  वाले  होते हू  उनको तो  इसी  बात  की  फिक्र  रहती है  कि  किस  तरह से  ज्यादा

 रुपया  कमाया  सकता  है  ।  जो  मोटर  ड्राइवर  होते  हैं  उनको  भी  यही  फिक्र  होती  है  कि  कुछ

 उनकी  जेब  में  चला  जाए
 ।

 यह  रुपया
 वे

 लोग  लोडिग  करके  कमा  लेते  हैं  प्रगति  जेब
 में

 डालते  इसकी  रोक  थाम  करने  का  भी  कोई  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ।

 अब  एक  विशेष  अ्रनुरोध  में  माननीय  मंत्री
 जी

 से  करना  चाहती  हूं
 ।  पहलें भी  मेंने  उनसे  इसक

 बारे  में  प्रार्थना  की  थी  कौर  ore  फिर  करती  हं  ।  मुझे  बड़ी  खुशी है  कि  श्राप  श्रत्मोड़ा में
 रेल

 की

 लाइन  दे  रहे  हैं  जो  कि  ४२  मील  लम्बी  होगी  कौर  साथ  ही  एक  रोपवे  भी  दे  रहे  तकरीबन  आठ

 महीने  पहले  मेने  उनसे  प्रार्थना  की  थी  कि  हरिद्वार  से  रुद्रप्रयाग  तक  ८२  मील का  रास्ता  है  उसके

 लिये  arg  हमें  रेल  रोड  दें  ।  इसका  उत्तर  उन्होंने यह  था  कि  इसमें  बहुत  खर्चा  जायेगा
 भ्रल्मोड़ा भी  तो  एक  पहाड़ी  स्थान  है  उसके  लिये  arg  ४२  मील  रेल  सड़क  दे  रहे  हैं  भ्र इस इस

 पर  भी  तो  काफी  खर्चा  ५  |  यदि वह  हमें  ८२  मील  की  सड़क  नहीं  दे  सकते थे  तो  कम  से  कम

 ३०  मील  की  सड़क  तो  दे  देते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्या  सड़क  चाहती  हूं  या  मोर्टार  विकास  गाड़ियां  )

 श्रीमती  शाह :  मोटर
 भी

 चाहती  हूं  कौर  सड़क  भी  ।  चूंकि  कई  माननीय  सदस्यों
 ने

 न

 सड़क
 था

 जिल
 को  ord  weaned

 मैन  की
 सिक  कि  विम

 ।  इससे  में  समझती  हूं  रेल  की  भी

 मांग  की  जा  सकती है

 तो  में  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  याद  दिलाना  चाहती  थी  कि  मेंने  एक  रेल  की  सड़क  की  भी

 मांग  को
 थी

 ate  वह  इसलिये  कि  जब  वह  दूसरे  स्थानों  पर  दे  रहे  हैं  तो  हमको  क्यों  इससे  वंचित  कर
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एयर  फील्ड  प्रदान  भी  मिलना  चाहिये
 |

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह
 :

 वह
 भी  मिलना

 .

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सब  कुछ  मोटर  विकास एक्ट  |  मोटर  गाड़ियां  भ्र धि नियम  #?

 श्रीमती  कमलेन्द्मति  श्ञाह  :  अरब  में  एक  कौर  बात  की  तरफ  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान

 दिलाना  चाहती  हूं  ।  जौनसारा  बावर  में  हजारों  मन  चालू  पैदा  होते  हैं  ie  लाखों  रुपये
 की

 उनसे

 आमदनी  होती  है
 ।  उसके

 बगल  में  ही  गंगा  यमुना  है  ।  दूसरी  तरफ  जानपुर  रवाई  में  दो  पैसे  सेर  प्राण

 बिकते है  ate  अधिकांश  तो  सड़  कर  ही  जाया  हो  जाते  हूं  ।  वहां  से  आलू  बड़ी  प्रणाली  से  मसूरी  की

 तरफ  ला  कर  बेचे  जा  सकते  हैं  लेकिन  सड़क  इत्यादि  का  कोई  प्रबन्ध  न  होने के  कारण  ऐसा  नहीं  किया

 जा  सकता  हैं
 |

 इसके  बारें  में  पहले
 भी

 मैने  कई  बार  मांग  की  है  कौर  प्रत
 भी

 करती  में  चाहती  हूं
 कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  पर  भी  सोच  विचार  कर  कौर  उदार  होकर  यदि  हमें  भी  उधर  से  सड़क  देते
 की  कृपा  करें  तो  बहुत  बरच्छा  होगा  |

 श्री  रघुनाथ सिह
 :

 जिन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इस

 बिल
 को

 उपस्थित किया  गया  उसका  में  स्वागत  हं  ।  इस  बिल  में  चार  बातें  मुख्य  हें
 ।

 पहली  बात
 तो  यह  है  कि  राज  तक  जो  कंडक्टर  लोग  होते  थे  उनका  कोई  स्टेटस  नहीं  होता  था  ।  यदि  उनके  ऊपर

 कोई  wots  आरा  जाती  थी  तो  किसी  भी  तरह  से  उनका  उपकार  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  लेकिन

 अब  इस  बिल  क  द्वारा  उनके  कुछ  उपकार  करने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  दूसरी  बात  जो  इस  बिल  में

 रखी  गई  है  वह  यह  है
 कि

 भ्रन्तर््रन्तीय  यातायात  को  भी  एक  सुगठित  रूप  दिया  गया  है  ।
 जो

 तीसरी

 बात  हैं  कौर  जो  सबसे  अच्छी  है  वह  है  काम्पैंसेशन  देने  के  वारे  में  arp  तक  तो  यह  होता

 था  कि  ऑक्सीडेंट्स  (  दुर्घटनायें  )  में  यदि  कोई  घायल  हो  जाता  था  तो  उसको  काम्पैंसेशन

 देते  देते  तीन  तीन  ae  चार  चार  बरस  लगा  दिये  जाते  थ  कई  कई  बार  तो  उसे  कोट  की  शरण

 लेनी  पड़ती  थी  ।  जितनी  परेशानी  इस  तरह  से  होती  थी  उसको  हम  लोग  जो  कि  बकील  प्रगति

 तरह  से  जानते सर  साथ  ही  साथ  उनको  कोर्ट  में  जाकर  इस  चीज  को  साबित  करना  पड़ता  था
 तब  कहीं  उसे  हरजाना  सिल  पाता  था  ।  इसमें  काम्पैंसेशन  देने  की  जो  विधि  रखी  गई  है  उससे  जो  लोग

 ऑक्सीडेंट्स  )  में  हताहत  या  घायल  उनका  बहुत  उपकार  होगा  ।  इन  चीजों  को  जो

 इसमें  स्थान  दिया  गया  है  उसके  कारण  इस  बिल  का  सर्वे  स्वागत  ही  किया  यग  |

 श्री  दी०  do  शर्मा  :
 :

 चौथी  बात  कौन  सी  हैं  ?

 श्री  रघुनाथ  सिंह  चौथी  बात  जो  है  उसको  में  कहना  तो  नहीं  चाहता  था  लेकिन  क्योंकि  प्राप्त

 पूछा  है  इस  वास्ते  कह देता  हं  ।  चौथी  चीज
 जो

 रखी  गई  है  वह  पैनेलटी  के  बार  में  है
 |

 अब  तक  जो  मोटर  चलाने  वाले  होते  थे  उनको  सौ  रुपये  से  लेकर  दो  सौ  रुपये  तक  फाइन  (  ]

 करता  था  कौर  इससे  ज्यादा  फाइन  करने  का  भ्र धि कार  कुछ  महीने  से  ज्यादा  जेल

 भेजने  का  अधिकार  भ्र दाल तों  के  पास  नहीं  था
 ।

 यदि  एक ड्राइवर  ta  ड्राइविंग  गाड़ी
 करता है  कोई  एक्सीडेंट हो  जाता  है  तो  उसको  इससे  ज्यादा  सजा  नहीं  दी  जा  सकती  थी

 I

 परन्तु  अब  उसको  इससे  ज्यादा  दंड
 भी  दिया  जा  सकेगा  ।  लिहाजा  चार  चीजें  geet  हैं ग्रौर

 चूंकि  इनको  इस  बिल  में  स्थान  दिया  गया  है  इसलिये  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 इसके  साथ  ही  साथ  में  आपका  ध्यान  इस  भ्रोर  भी  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  मोटर

 यात  का  सम्बन्ध  है  यह  प्राइवेट  सैक्टर  सरकारी  उद्योग  में  प्राता  है  ।  जहां  तक  रेलवे
 लाइन  का

 सवाल  हैं  हमारे  हिन्दुस्तान में  RV, WOY  मील  रेलवे  लाइन  है और  इसके  विपरीत

 तीन
 लाख  मील  लम्बी  सड़कें  लोगों  का  जिसके  ज्यादा  सम्बन्ध  है  वह  है  सड़कों के  साथ

 इसके साथ  ही  साथ
 अगर  प्राय

 देखें
 तो

 प्राकार  पता  चलेगा  कि  रेलों  में  तकरीबन  १०  लाख  लोगों

 को  काम  मिला  हुआ  हैं  जब  कि  मोटर  विकास  गाड़ियों  )  में  करीब  करीब  २३  लाख  आदमी
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 काम पर  लगे  हुए  इस  तरह  से  एम्प्लॉयमेंट  (  की  दृष्टि से  भी  रोड  ट्रांसपोर्ट

 का  बड़ा  महत्व है  ।  एक  व्हीकल  पीछे  कम  से  कम  सात  आदमियों  की  जीविका  चलती

 एम्पलायमेंट की  दृष्टि  से  यह  हमारे  देश  की  बहुत  बड़ी  इंडस्ट्री  है  कौर  उसको  एक  नवीन
 प्रौढे

 व्यवस्थित  रूप  देने  के  लिये  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  उसका  स्वागत  होना  ही  चाहिये
 ।

 हमारे  यहां  लोकोमोटिव  वगीर  के  बगैर  कोचीन  डिब्बे  )

 कुल  मिला  कर  करीब  करीब  3,SE,c00  जब  कि  ae Os  के  आरम्भ  में  मोटर  व्हीकल  की  सख्या

 ३,५३,०००  जिसका  मतलब  यह  है  कि  ate  कॉलिज  की  कुल  तादाद  से

 ज्यादा  तादाद  मोटर  ट्रांसपोर्ट की  हैं  ।  इसकी  उपयोगिता  इंस  दृष्टि  से  भी  है  कि  एक  बस  में
 करियर  में-इंजिन  कौर  बैगन  दोनों  कम्बाइन्ड  होते  इसलिये  नगर  कोई  सामान  कहीं  भेजना

 तो  उसको  एक  सड़क  से  दूसरी  सड़क  पर  भेज  लेकिन  रेलवे  में  जब
 ८०

 गाड़ी  होगी

 इंजिन  खींचेगा  ।  इसलिये  जहां  तक  उपयोगिता  का  सवाल  रोड  ट्रांसपोर्ट  हमारे  लिये  भ्रमित

 उपयोगी  लेकिन  इस  के  लिए  फाइव  ata  प्लैंन  वर्षीय  मे ंजो  रकम  रखी  गयी

 उसको  देखकर  झ्राइचर्य होता  है  ।  फर्स्ट  फाइव  इयर  प्लैन  में  रेलवे  के  लिये
 ४००

 करोड़  रुपये  रखें
 गये थे  रोड  ट्रांसपोर्ट के  लिये  सिफ॑  २००  करोड़  रुपये  दिये  गये  थे  ।  सेकंड  फाइव  इयर

 जो  कि  हमारे  सम्मुख  रेलवे  को  €००  करोड़  रुपये  दिये  गये  जन  कि  रोड  ट्रांसपोर्ट के
 लिये

 रुपय  दंग

 ~  ब ५
 स्टेट ्  सैन्टर  दोनों मिला  कर  fas  २४६  करोड़  शौर  RY  करोड़  रुपये  सेक्टर  बो

 अर्थात  कुल  मिला  कर  केवल  २७१  करोड़  रुपये  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  लियें  रखें

 गये  हैं  ।  इसके  साथ  ही  श्राप  यह  भी  देखिये  कि  फस्ट  फाइव  इयर  प्लैन  में  रेलवे  लाइन  सिफ॑  ८१०

 मील  पहले  की  ज्यादा  बन  अर्थात  ४३०  मील तो  बह्  बनाई  जो  कि  वार

 के  समय  में  हटा
 दी

 गयी
 थी  ३८०

 मील  नई  रेलवे  लाइन  बनाई  गई
 |

 इसके  मुकाबले में  द

 को  देखिये  |  फस्टें  फाइव  इयर  प्लैन  से  पहले  €७,००० मील  लम्बी  पिटाई  रोड  हमार  यहां  थी

 अझर  नान-मेटल्स रोड  १,४७,०००  मील  थी  |  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  ३०,०००  मील नई  रोड

 बनी  जब  कि  रेलवे  लाइन  सिंह  ३८०  मील बन  सकी

 हम  सब  को  ज्ञात  है  कि  हमारी  प्राडक्यान  बढ़  रही हैं  ।  फर्जे  कीजिये कि  एक  गांव

 किसी  रेलवे  स्टेशन  से  चालीस  मील  दूर  है  ।  वहां पर  ५००  टन  गेहूं  या  चावल  पैदा  कर  लिया

 लेकिन  जब  तक  उसके  ट्रांसपोर्टेशन  का  इन्तजाम  नहीं  तब  तक  उस  उत्पादन  से

 कोई  विशेष  फायदा  नहीं  हो  सकता  हैं  ।  इस  लिये  मेरा  कहना  यह  है  कि  जिस  तरह  से  आपने  यह  एक्ट

 बनाया  उसी  तरह  प्राय  को  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  रोज़  के  लिये  ज्यादा से
 ज्यादा

 प्राचीन  )  चाहिये  अभी  तक  झ्रापने इसके  लिये  २७१  करोड़  रुपये  रखे  में

 समझता  हूं  कि  इस  रकम  को  बढ़ाकर  कम  से  कम
 ४००

 करोड़  रुपये  कर  देना  चाहिये  ।

 जेसा  कि  मेंने  wal  बताया  हूँ  ,  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  केवल  ३८०  मील  रेलवे लाइन

 तेयार  की  जा  जिसके  मुकाबले  में  उसी  काल  में  ३०,०००  मील  रोड  तैयार की  गई  |
 उसके

 बनाने  में  श्रमदान का  भी  भाग  हैं  और  स्टेट  गवर्नमेंट  (  राज्य  श्र  म्यूनिसिपल  कमेटीज

 )  का  भी  हिस्सा है  ।.  मगर  श्राप  इस  को  प्रोत्साहित  करेंगे  ,  तो  इससे  हम। रे  देश
 लाभ  होगा  |

 इसी  संबंध  में  में  यह
 भी

 कहना  चाहता  हं  कि  हमको  प्राइवेट  सैक्टर  सरकारी  उद्योग

 अझर  पब्लिक  सैक्टर  के  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।  यह  हम  को  मानना  पड़ेगा  कि  इस  समय  Ec

 प्रतिशत  मोटर  व्हीकल  ट्रांसपोर्ट  प्राइवेट  सैक्टर  के  हाथ  में  है  ।  प्राइवेट  लोगों  ने  इसमें  रुपया  लगाया

 हुआ है  एक  आदमी बीस पच्चीस बीस  पच्चीस  हजार  रुपया  लगा  कर  एक  कैरियर  खरीदता है  श्र

 चलाता  है
 शर

 वह  अपने  काम  में  दक्ष  होता  है--एक्सपर्ट  होता  है  ।  हम  को  यह  बात  भी  ध्यान  में

 रखनी  चाहिये  कि  आपत्तिकाल  में  यह  इंडस्ट्री  हमारे  काम  में  श्री  सकती  आपको मालम  होगा  कि
 .

 पिछले  युद्ध  में  हिटलर  ने  पोलैंड  को  ane  दिन  के  इन्दर  इन्दर  जीत  लिया  था  ।  वह  कैसे  जीत  लिया

 उसने  ५  सैनिकों
 पर

 सामग्री
 का

 ट्रांसपोर्टेशन  रेलवे  के  द्वारा  नहीं  किया  था  ।  जर्मनी में

 इतनी  चौड़ी  सड़कें  बनाई  गई  इतने  व्हीकल  बने  हुए  थे  कि  एक  रात  के  चन्द्र  ही  ae  उसने  अपनी



 Rigo  मोटर  गाड़ी  विधेयक  ११  ERE

 रघुनाथ

 पचास  हजार  सेना  पोलैंड  के  पर  खड़ी  कर  दी
 थी  ।  मैं

 श्रापसे  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  ह
 आपने  रोड  ट्रांसपोर्ट को

 डेवेलप
 नहीं  किया  श्र  श्राप  के  पास  ट्रांसपोर्टेशन के  दूसर  साधन

 न
 तो  परिश्रमी  सीमा  पर  पाकिस्तान  द्वारा  हमला  होने  पर  प्राय  राजपूताना  में  श्र  सामग्री

 को  कैसे  भेजेंगे
 ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  हवाई  जहाजों  से  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  में  जानता  हूं  कि  हवाई  जहाजों  से  इतनी  फौज  शौर  सामग्री  नहीं
 जा  सकती है  ।  हवाई  जहाजों  से  श्राप  दूसरी  सहायता  कर  सकते  बम्बाड  कर

 सकते

 लेकिन  दो  हज़ार  मील  लम्बे  पश्चिमी  arse  पर  मोटर  ट्रांसपोर्ट  के  बिना  नहीं  पहुंचाई  जा

 सकती है  |  युद्ध  के  बादल  हमारे  बहुत  नज़दीक  गए  क्योंकि  हमारा  विद्रोह  है  कि  युद्ध  नहीं  होगा
 ।

 लेकिन  फिर
 भी

 हमको  इस  इंडस्ट्री  में  प्राइवेट  सैक्टर  को  बोला  करना  है-इस  को  पब्लिक  सैक्टर

 नहीं  बनाना  है  ।  जहां  तक  यात्रियों  का  संबंध  उनके  लिये  रोडवेज  ठीक  लेकिन  शिपिंग  शौर

 मोटर  व्हीकल  कर्ब  तक  प्राइवेट  सैक्टर  में  रहे  उनको  वहां  ही  रहने  देना  चाहिये
 ।

 सैकंड  वल्डंवार  लिख  के  वक्त पी पी  ०  एंड  ato  कम्पनी न  तो
 राज

 कहा  होता
 !

 वह  एक  प्राइवेट  कम्पनी  है  प्रौढ़  उसके  प्राइवेट  जहाज  वार  के  जमाने में  उसके  पचासों

 से
 भी  ज्य।दा लागत  के  जहाज  sar  दिये  गये  लेकिन  फिर  भी  उसने  wat

 देश
 के

 लिये
 बहुत

 कायें

 किया  कौर  उसकी  रक्षा  की  ।  इस  लिये  जनता  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  एम्पलायमेंट की  दे

 से  भी  कौर  देश  की  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  इस  इंडस्ट्री  का  विकास  जाना  चाहिये
 ।
 में

 श्री

 श्रलगेशन
 से

 प्रार्थना
 करूंगा  कि  वह  इस  बात  का  प्रयास  करें  कि  बौछार

 स्टेट्स
 राज्य  )  में  रोड

 ट्रांसपोर्ट  अधिक  से  often  विकास  उसको  afeaa  प्रोत्साहित किया  जाये  atk  प्राइवेट  सेक्टर

 को  दिया  जाये  ताकि  किसी  इमरजेंसी  के  टाइम  में  अपने  elas  को  म्यार
 ः

 करें  देवा  की  सुरक्षा  में  सहयोग  दें  ।

 इन  दादों  के  साथ  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  कौर  साथ  ही  साथ  यह  भी  प्रार्थना  करता  हूं

 कि  रोड ट्रांसपोर्ट  के  लिये  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  कम  से  कम
 Yoo  करोड़

 रुपये रखे  जायें  ।  हमने  तीस  हजार  मील  लम्बी  सड़क  श्रमदान के  द्वारा  श्र  दूसरे  उपायों से  तेयार

 करके दी  है  ।  प  का  भी  कर्तव्य  है  कि  ag  इस  संबंघ  में  प्राइवेट  सैक्टर  की  सहायता करें  कौर  उस

 को  इस  इंडस्ट्री  को विकसित  करने  में  सहायता  दें  |  श्राप  हमको  ताकि  यातायात  में  अधिक

 सुविधा हो  सके

 श्री  त०  qo  विठुठलराव  खड़े  हुये

 श्री  क प्रलगदान  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  भी  संयुक्त समिति  के  सदस्य हैं  ।

 मंत्री  सत्य  नारायण  प्रथा  यह  रही  है  कि  संयुक्त

 समिति  के  सदस्य  इस  प्रक्रम  पर  नहीं  बोलते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब
 तक

 कि  कोई  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात
 न

 उन्हें  भाग  लेनें
 की

 अनुमति नहीं  दी  जाती  है  ।  यदाकदा  अध्यक्ष  इसकी  भ्र नुम ति  दे  देता  है  ।

 श्री ao  ब्र०  विट्रुलराव  :  बहुत  समय  जब  से  योजना  आयोग  ने  रेलों  की  अधिक  राशि

 की  मांग
 को

 ठुकरा  दिया  तब  माल  लाने  ले  जाने  के  प्रदान  की  कौर  हमारा  ध्यान  fay  रूप  से

 रहा है  ।  इन  परिस्थितियों  में  जितने  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  थे  उनको  देखते  हुए  हम  रेलों  के  बारे

 में  संतुष्ट  रहे  किन्तु  द्वितीय  योजना  काल  में  प्रौद्योगिक  ae  कृषि  संबंधी  सामान  लाने  ले  जाने  के  बार

 में  हम  वैकल्पिक  उपाय  सोचते  रहे

 इस  विधेयक  में  राष्ट्रीयकरण  के  संबंध  में  जो  उपबन्ध  हैं  उनमें  से  कुछ  का  मैं  स्वागत  करता हूं  ।

 कुछ  स्थानों  पर  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीयकरण  से  इस  उद्योग  की  प्रगति  में  बाधा  पहुंची  है  जब  कि  वस्तुतः

 एसा
 है  नहीं  ।  लगभग  २९

 राज्यों  में  राष्ट्रीयकरण  किया जा  चुका  है  और  कुछ  राज्यों में  तो  माल

 मूल  stash में  ।
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 विधेयक  ast

 यातायात  का  राष्ट्रीयकरण भी  हो  गया  है  ।  सड़क  यातायात  उद्योग  को  कुल  मिला  कर  89,900

 व्यक्ति  चलाते  हैं  ।  इस  उद्योग  को  चलाने  के  लिये  विदेशों  पर  निर्भर  रहने  के  कारण  हम  इसका  जितना

 विकास  करना  चाहते  नहीं  कर  सके  हैं  |  पेट्रोल तथा  मोटरों  के  मूल्यों  safes लिये  हमें
 संस्था

 विदेशों का  मुंह  ताकना  पड़ता  दूसरे  लगभग  २००  करोड़  रुपयों  का  परिष्कृत तेल  हम  अनऋ

 यकताओं  की  पूरी  के  लिये  आयात  करते  हैं  ।  राष्ट्रीयकरण  नहीं  अपितु  विदेशों  पर  निर्भर  रहने

 के  कारण  इस  उद्योग  के  विकास  में  बाधा  पड़ती  है  ।

 सड़क  यातायात  प्रणाली  का  विकास  करते  समय  सरकार  को  मोटर  उद्योग  के  विकास  की  जोर

 भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  सरकारी क्षेत्र  में  राज  तक  कोई  मोटर  कारखाना  नहीं  खुला
 चारों

 कारखाने  विदेशी  सोथो  के  सहयोग  से  चल  रहे  है  |  जब  तक  सरकार  मोटर  उद्योग  के  विकास  की

 शर  ध्यान  नहीं  देती  तब  तक  यातायात  प्रणाली  की  उन्नति  नहीं  हो  सकती  है  |

 में  नहीं  कह  सकता  कि  मोटर  करारोपण  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार कहां  तक

 स्वीकार  किन्तु  इससे  न  केवल  मोटर  मालिकों  के  मन  में  ही  अपितु  उन  सारे  लोगों  के  हृदयों  में

 संशय  उत्पन्न  हो  गया  है  जो  सड़क  यातायात  उद्योग  का  विकास  करना  चाहते  हैं
 ।

 देश  में  मोटर  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  उन  पर  कर  भार  में  कमी  की  जानी  चाहिये

 aa  TT  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  जब  हमें  प्रतिष्ठित  करारोपण
 राजस्व  से  लगभग  १०००  करोड़  रुपये  प्राप्त  करने  ह  तो  इस  करारोपण  में  कमी  करना  कहां  तक

 बुद्धिमानी  होगी  ।  इसमें  कमी  करने  का  सुझाव  देने  वालों  ने  एक  वैकल्पिक  सुझाव  यह  दिया  है  कि  पेट्रोल

 पर  कर  लगा  दिया  जाये  ।

 भ्रन्तराज्यिक  यातायात  का  उपबन्ध  स्वागत  करने  योग्य  कई  बार  मोटर  मालिकों को

 पड़ोस के  राज्यों  के  परमिट  न  मिलने  से  उनकी  मोटरों  का  उपयोग  बहुत  कम  हो  पाता  हैं
 ।

 इस  उपबन्ध

 से  में  समझता  हूं  कि  यह  कमी  दूर  हो  जायेंगी  ।

 मोटर  ड्राइवरों  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  हैं  कि  उनके  वेतनों  में  वृद्धि  भी  उनके  कार्य  के  अनुसार
 होनी  चाहिये  ।  निजी  उद्योगों  में  कार्मिकों  के  कप  संबंधी  कोई  संविहित  उपबन्ध  नहीं है

 ।

 दुर्घटनाश्रों  के  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  यदि  दुर्घटना किसी  फालतू  पुर्जे के  न  होने  अथवा
 खराब  हो  जाने  से  होती  हैं  तो  उसके  लिये  मोटर  का  मलिक  उत्तरदायी  ठहराया  जाना  चाहिये  ।

 हां  ,  अधिक  तेज़ी  अथवा  लापरवाही  से  चलाने  के  कारण  हुई  दुर्घटना  के  लिये  ड्राइवर  उत्तरदायी

 राया  जाना  चाहिये  ।  दायित्वों  का  बँटवारा  हो  जाना  अधिक  उचित  है  ।

 इस  संबंध  में  एक  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  परमिट  प्राप्त  करने  वाले  दल  को  काफी

 घन  व्यय  करना  पड़ता  है  जो  कभी  कभी  लगभग  दो  हजार  रुपये  तक  हो  जाता  वह  चाहें  घूस

 हो  अथवा कुछ  किन्तु  भविष्य  में  इसे  रोका  चाहिये  ।  अनधिकृत  व्यक्तियों  को  अनुचित

 साधनों  के  प्रयोग  द्वारा  परमिट  नहीं  मिलने  चाहियें

 अन्त  में  में  कहुंगा  कि  हमें  कम  से  कम  सरकारी  बसों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  |  मेर

 राज्य में  २४  वर्षों  से  इसका  राष्ट्रीयकरण चल  रहा  ड्राइवरों  और  wea  किसी  के

 हित  को  रत्ती  भर  भी  हानि  नहीं  पहुंची  है  ।  राष्ट्रीयकरण के  परिणामस्वरूप  जो  लोग  बेकार हो  गये
 थे  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  में  ga:  लें  लिया  मोटर  मालिकों को  यथासम्भव  प्रतिकर

 दिया  गया

 इन  दादों  के  साथ  में  सभा  से  समापन  सुझावों  को  स्वीकार करने  सिफारिश करता  हूं

 fat  ster  गांधी  प्रतापगढ़-पश्चिम  व  जिला  राय  :  गणपूर्ति  तो

 है  हीनही ं।
 क

 मूल  ब्थ५ अं ग्रेजी  में  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  गणपति  हो  गई  है
 ।

 माननीय  मंत्री  उत्तर  दे  सकते  हैं

 श्री  अलगे शन :  में  उन  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  गणपूर्ति  न  होने  की

 शर  अ्रध्यक्ष  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  किया  क्योंकि  कम  से  कम  वे  माननीय  सदस्य  जो  इस  विधेयक

 पर
 बोल  चुके

 कर्ब
 मेरा  उत्तर  सुनेंगे

 ।

 मुझे  यह  जानकर  हर्ष  छ  इस  विधेयक  के  श्रन्तनिहित  सिद्धांतों
 की

 चर्चा  में  भाग  लेने  वाले

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  हृदय  से  स्वागत  किया  गया  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नायर  ने  मोटर  उद्योग

 आदि  के  विकास  के  विषय  में  कुछ  दिलचस्प  बातें  कही  हैं  क्योंकि  वह  इस  विषय  के  विशेषज्ञ  हैं
 ।

 उन्होंने
 जी  कुछ  भी  आलोचना  की  वह  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  के  बाहर  की  चीज  है  ae  जो  चीज़  उन्होंने

 स्वीकार  की  वह  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  में  ता  जाती  है  ।

 इस  तथ्य  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  था  कि  यह  विधेयक  १९४६  से  रोकी हुआ  पड़ा  है

 प्रौढ़ हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  समय  से  पीछे  है  क्यों  कि  PEUG  में  हम  यह  जो  कर  रहे  हैं  उसके

 चारे  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  विचार  है  कि  यह  चीज  समय से  पीछे  gi  एक  सही  चीज  जो

 चाहें  १९४६  में  प्रस्तावित  की  गई  हो  अथवा  उससे  १९४६  में  भी  ठीक  ही  रहती  गलत  नहीं
 हो  जाती  ।  राज  हमने  ata  उपबन्ध  सम्मिलित  किये  हें  जो  अधिक  विस्तृत  प्रकार  के  हैं
 इस  देश  में  सड़क  यातायात wie  भी wee  प्रकार का  हो  जैसा  कि  मैँ  पहले  कह  चुका हुं  !
 यदि  कुछ  पुराने  उपबन्ध  लिये  गये  हैं  झ्रथवा  सम्मिलित  किये  जाते  तो  इस  कारण  असंगत  नहीं  हो

 जाते  कि  दस  वर्ष  व्यतीत  हो  चुके  हैं
 ।

 श्री  मित्तल  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  १९५६  की  ही  दृष्टि से  विचार  किया  चाहियें
 १९४६  की  दृष्टि  से  नहीं  ।  केवल  १९४६  का  उल्लेख  कर  देने  से  मेरे  माननीय  मित्र  इतने  घबरा

 गये  कि  हम  इतने  पीछे  हैं  कि  जो  दृष्टि  हमने  अपनाई  है  ,  वह  राज  के  योग्य  नहीं  किन्तु  ऐसा

 ait

 इस  विधेयक  की  श्रन्तनिहित  मंशा  को  पूरा  करने  की  आवश्यकता  उत्पन्न  हो  गई  है
 |  पिछले

 कुछ  वर्षों  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  सड़क  यातायात  के  कुछ  हिस्सों  राष्ट्रीयकरण करने  का

 ठीक  ही  निर्णय किया  है  ।  में  इसके  गुणा गुणों में  नहीं  जाता  ।  राज्य  सरकारों को  इस  क्षेत्र  में

 शिकार  होता  वे  जो  चाहें  निर्णय  कर  सकती  हैं  तथा  वे  जानती  हैं  fe  उन्हें क्या  करना  चाहिये  ।  किन्तु

 राज्य  सरकारों  द्वारा  सड़क  यातायात  के  कुछ  भाग  का  राष्ट्रीयकरण  करने के  बारे  में  की  गई

 वाही से  उस  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  जो  देश  में  सड़क  यातायात  सेवा  चला  कर  देश  की  सेवा  कर  रहे

 भय  उत्पन्न कर  दिया  हैं  ।  वे  यह  समझने  लगे  कि  राष्ट्रीयकरण रूपी  तलवार  उनके सरों  पर  लटक

 रही  है  इस  कारण  जिस  कार्य  के  करने  की  उनसे  पदा  की  गई  वे  नहीं  कर  सके  ।  ऐसी

 स्थिति  में  यह  विधेयक  सभा  के  सम्मुख  रखा  गया  है  ।  इसमें उसका  उपचार  हैं  कौर उस  दलदल  से

 निकलने
 का

 उपाय  बताया  गया  है  तथा  इससे  उन  लोगों  के  हृदयों  में  विश्वास  उत्पन्न  होगा जो
 राज्य

 सरकारों  द्वारा  अपनाये  गये  तरीकें  के  बारे  में  सन्देह  कर  रहे  थे  ।  जहां  कहीं  भी  राष्ट्रीयकरण किया

 गया  यह  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  गया  हैं  कि  प्रतिकर  fear  १९४६  के  प्रवर

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  इसकी  व्यवस्था  नहीं  क्यों  कि  श्राज  जैसी  स्थिति  उसके  सम्मुख  नहीं  भाई  थी
 ।

 १९४६  में  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  ये  परिस्थितियां  नहीं  थी  ।  इस  विधेयक  में  वर्तमान  aT

 का  उत्तर  दिया  गया  है  उसमें  उस  स्थिति  का  उपचार  बताया  गया  है  जो  यथा
 खराब

 होती जा  रही  थी

 विधेयक  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  भ्रन्तर्राज्यीय  सड़क  यातायात  को  निर्बाध  रूप  से  बनाए

 रखना  श्री  सामन्त  ने  कहा  कि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जाने  पर  लोगों  को  बड़ी  परेशानियों
 सामना

 करना  पड़ता  है
 ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारें  वापसी  वार्ता

 से  दि कसी
 ee  ee गी  संतोषजनक

 हल
 पर  नहीं  पहुँच

 सकीं
 ।

 कुछ
 राज्य  सरकारों

 के  बीच

 तो
 ऐसा  समझौता  हो a

 मूल  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 चुका  किन्तु  ara  के  बीच  यही  कारण  हैँ  कि  हमें  हस्तक्षेप  करना  पड़ा
 ।

 इरादा
 ज्यों

 के  सांविधानिक  क्षेत्र  में  श्रर्तिक्रमण  करने  का  बिलकुल  नहीं  किन्तु  जहां
 की

 भ्रंतर्राज्यीय

 यातायात  का  प्रदान  भ्राता  है  परिस्थिति  कीਂ  आवश्यकता  के  अनुसार  हमें  कदम  उठाना  पड़ता  ।  यह

 बड़ा  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  जिस  में  देश  में  पयंटक  उद्योग  को  भी  प्रोत्साहन  ।  ae

 यह  घोषणा  करते  प्रसन्नता  हैं  कि  ,  रिजर्व  बैंक  की  गणना  के  अनुसार  इस  स्रोत  से  हमारी  राय  में

 वृद्धि हो  गयी  है  ।  इस  देश  में  विदेशों  से  wea  पर्यटकों  से  हमारी  सन्‌  REY  में  सात

 करोड़  रुपये  यह  चीज  दूसरी  हमारी  वास्तविक  श्रावश्यकता  अपने  ही  देश  से  संबंधित हैं

 रेल  यातायात  की  कमी  को  पुरा  करनें  के  लिये  पर्याप्त  सड़क  यातायात  की  व्यवस्था  करना  ।  इसके

 लिये  जिस  व्यवस्था  तंत्र  की  हमने  ्  की  हे  वह  प्राधिकारोंਂ  कौर  एक  केन्द्रीय

 यातायात  प्राधिकार  के  रूप  में  है
 ।

 दूसरे  पहलू  को  भी  देखिये
 ।

 शीघ्र  ही  क्षेत्रीय  परिषदों
 की  स्थापना  होनेवाली  है  कौर  उनके

 अन्तर्गत  एक  विषय  अन्तर्राज्यीय यातायात  भी  है  ।  यहां हम  एक  ऐसी  व्यवस्था बना  रहे  हैं  जो  कि

 क्षेत्रीय  परिषदों  द्वारा  लिए  गये  निर्णयों  को  कार्यान्वित  कर  सके  ।  में  यह  बात  यह  चीज  प्रदर्शित  करने

 के  लिये  कह  रहा  हं  कि  हम  ge VE  के  आधार  पर  काम  नहीं  कर  रहे  हम  ्  परिस्थितियों

 प्रावव्यकतानुसार ही  काम  कर  रहे  हैं
 ।

 एक  सुझाव  यह  रखा  गया  था  कि  राज्यीय  तथा  अन्य  करो  को  घटा  कर  हमे  सड़क

 यातायात  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिये
 ।

 श्री  मित्तल  ने  कहा
 कि

 सड़क  यातायात  की  अच्छी

 कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  और  ऋण  देना  चाहिये  ।  योजन  आयोग  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया

 था  और  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा क्रि  वास्तव  में  सड़क  यातायात  के  विकास  के  मार्ग  में  करारोपण

 तत्व  कोई  बाधा  उपस्थित  नहीं  करता  ।  किन्तु  फिर  उसका  ख्याल  था  कि  करों  में  कुछ  कमी

 करके  मनोवैज्ञानिक प्रभाव  उत्पन्न  किया  इस  क्षेत्र में  पहले  ही  कुछ  किया  जा  चुका  है  ।  वास्तव  में

 हमारा  विचार  एक  विधान  लानें  का  था  जो  मोटर  गाड़ियों  पर  करारोपण  की  एक  अधिकतम  सीमा

 निश्चित कर  दे  ।  किन्तु  हमें  सलाह  दी  गयी  कि  हमारे  वर्तमान  संविधान  के  अ्रनुसार  ऐसी  सीमा

 निर्धारित नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिये  हमें  मंत्रणा  परिषद  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी ।
 इस  सवाल  को  हमन  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया  रहा  इस  मामले  को  ही  शीघ्रता

 से  निर्णीत  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसमें  कुछ  समय  लगना  लाजिमी  है  ।  जब  श्राप  को  कोई  ऐसी  चीज

 करनी  पड़ती  है  तो  समय  लगता  ही  हैं
 ।

 राज्य  सरकारों  ने  विचार  करने  के  लिये  कुछ  समय  मांगा

 हमारा  इरादा  यह  है  कि  मोटर  गाड़ियों  पर  करारोपण  का  स्तर  वर्तमान  मद्रास  करारोपण  के
 oY,  प्रतिदिन  से  अधिक  न  हो  ।  यदि  राज्य  सरकारें  इस  बात  पर  बिना  हमारे  विधान  बनाए--जो

 हम  इस  समय  नहीं  बना  सकते--तैयार हो  नो  इससे  भ्रवब्य  ही  मोटर  यातायात  पर  करारोपण
 का  भार  हलका  होगा  |

 मोटर  गाड़ियों  के  मूल्य  के  संबंध  केवल  रखरखाव  की  ही  ग्रपितु न्  प्रारम्भिक  पूंजी
 लागत  भी  cart  में  रखी  जाती  हैं  ।  यह  प्रदान  प्रफुल्ल  आयोग  को  निर्दिष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  ae

 इसकी  जांच
 कर  रहा  2  यदि  इस  जांच  के  परिणामस्वरूप  हम  मोटर  गाड़ियों  के  मलय  में  कुछ

 प्रतिशत
 की  कमी  कर  सकें  तो  पूंजी  मूल्य  में  सीधे  कमी  जायेगी  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  इस  विधेयक  से  मोटर  गाड़ी  उद्योग  के  निजी  क्षेत्र  को  सडक  यातायात  के

 बारे  मे  श्राम  विकास  करने  के  लिये  हरी  झंडी  मिल  सकती  है
 ।  दूसरी चीज  इस  उद्योग  में  लगे  मज़दूरों

 की  दशा
 के

 संबंध  में  कही  गयी  थी
 ।

 इस  बात  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  इस  महत्वपूर्ण  उद्योग

 में  काम  करने  वालों  के  लिये  समूचित  विधान  की  आवश्यकता  है  ।
 किन्तु  श्री  नायर  मुझसे  यह

 सन  चाहते  थे  कि  वह  विधेयक
 भी

 इसी  विधेयक  के  साथ  साथ  कानून  बन  जाये  ।  जमा  खेद  है  कि  में
 ऐसा  श्रीनिवासन  नहीं  दे  सकता  |

 मुझे  है  वह  इसकी  श्रसम्भाव्यता  को  महसूस  करेंगे  ।  मुझे

 अनेक  विधेयकों  को  प्रस्तुत  करना  है  कौर  मुझे  संदेह  है  कि  इसी  संसद  के  जीवन  काल  में  में  ऐसा  कर
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 अलगे शन |

 सकूंगा  ।
 इस  लिये  gare  करना  अहुत  ज्यादा  है  कि  यह  भी  कानून  बन  जाये

 ।
 किन्तु  ——e oe

 सदस्यों  को  में  यह  श्रीनिवासन  देना  चाहता  हूं  कि  श्रम  मंत्रालय  पहले  से  ही  इस  बात  पर  विचार  कर  रहा

 हैकि  इस  ग्राह्य  का  विधान  लाया

 मुआवजे  के  संबंध  में  हम  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  की  राय  जानना  चाहेंगे  |  यह  एक  महत्वपूर्ण

 मामला  हैं  कौर  इस  संबंध  में  निजी  स्वार्थों  द्वारा  किये  गये  प्रतिनिधियों  पर  भी  विचार  किया  जायेगा
 ।

 मुझे  arn  है  कि  प्रवर  समिति  से  ह  रूप  में  यह  विधेयक  सब  के  लिये  संतोषजनक  सिद्ध  होगा
 |

 aa  में  में  माननीय  सदस्यों  को  इस  विधेयक  के  सिद्धांतों  का  समर्थन  करने  के  लिये  धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 श्री  (0  नायर  :  सरकार  इस  संबंध  में  बतायेगी  कि  टायर  तथा  फुटकर

 भागों  के  संबंध  में  जो  प्रदान  हमने  उठाये  थे  उनके  बारे  में  उसकी  नया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  इन  सब  बातों  पर  विचार  हो  सकता  जहां  तक  फूटकर  भागों
 का

 प्रदान  हैं  प्रफुल्ल  आयोग
 की

 सिफारिशों  पर  उनके  मूल्य  पर  आयात  शुल्क  ६०  प्रतिशत
 से

 घटा
 कर

 ४०  प्रतिघात कर  दिया  गया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह हें यह  हैं

 मोटर  गाड़ी  PE 28  में  ate  ot  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  दोनों

 सदनों  की  ४४५  सदस्यों  से  बनी  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाय  जिसमें  निम्नलिखित ३०  सदस्य

 इस  सभा  के  हों

 श्री  Fo  ल०  श्री  फूलसिहजी वृ०  श्री वू०  ला०  at  fro  चा
 ०

 श्री  विश्वनाथ  श्री  wae  नाथ  श्री  श्री  रोहन  लाल

 श्री  कृपाचार्य  श्री  सूर्य  श्री  राम  सहाय  श्री  बसन्त  कुमार

 श्री  भूपेन्द्र नाथ  सरदार  इकबाल  श्री  सीतानाथ  ब्रह्म  श्री  ति०

 सु०  श्री  रघुनाथ  श्री  श्री  नारायण  श्रीमती  सुषमा  सेन

 श्री  रामेश्वर  श्री  श्री  त०  ब०  श्री  आनन्द  श्री

 श्री  गाडलिंगन  श्री उ०  म ू०  श्री  गि०  ato  श्री  बहादुर

 fag,  श्री  उमाचरण  पटनायक  तथा  प्रस्तावक  ;

 अर  १४५  सदस्य  राज्य  सभा  के  हों  ;

 कि  संयुक्त  समिति  को  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  at  समस्त  सदस्य

 संख्या  का  एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  २०  ae 3  तक  प्रतिवेदन देगी  ;

 कि
 अन्य  बातों  में  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे  परिवर्तनों  site  रूप  भेदों  के

 साथ
 लागू  होंगे

 जो  कि  भ्रष् यक्ष  करे ं;

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में
 लित  हो  कौर  संयुक्त  समिति  के  लिये  नियुक्त  किये  जानें  वाले  राज्य-सभा  के  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा
 को  बताए ।

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  FAT

 ।

 इस  के  पहचान  लोक-सभा  की  बैठक  १३  अगस्त  PUG  के  ग्यारह  बजे  तक  के

 लियें  स्थगित
 get

 अंग्रेज़ी  में  ।



 दैनिक  संक्षेपता
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 राज्य-सभा  से  सन्देश  ERE

 सचिव  ने  सभा  को  बताया  कि  राज्य-सभा  ae q  FaYG  को  ट्रपति  बैठक

 में  लोक-सभा  द्वारा २०  PENS  को  पारित  भारत
 का  रिवेंज

 )
 विधेयक  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 €

 (१)  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  नदी  बोर्डे  विधेयक  पर  खडा  विचार  €  ४१-४४,

 किया  गया  ।  खण्ड  स्वीकृत  हुए  कौर  विधेयक  पारित  किया  गया  ।  €

 ने  राज्य-सभा (२)  योजना  तथा  सिंचाई  श्र  विद्युत  मंत्री

 द्वारा  पारित  रूप  में  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  विधेयक  पर  विचार  करनें

 का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
 |

 चर्चा  समाप्त  खंड  स्वीकृत  हुए  ale  विधेयक

 पारी  तकिया गया

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  wy

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  न  बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  (  राज्य
 क्षेत्रों  का  हस्तान्तरण )  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  |

 संयुक्त  समति  के  निर्दिष्ट  विधेयक  €  ५४-७५

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  waar)  न  मोटर  गाड़ियां  ;
 विधेयक  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  को  निर्दिष्ट  करने  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 23  १९५६  के  लिये  कार्यावलि

 राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  पर  विचार  ate  उसका  पारण  शर  विस्थापित

 व्यक्ति  तथा  १९५४ में  रूप  भेद  करने  के  बारे  में  प्रस्तावों

 प्र

 GOK
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